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 भ्रनूदित  संस्करण )

 ‘LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 एस्टेट

 सॉफम्सभा

 LOK  SABHA

 18  1896 1974/27  (  शक  )

 Monday,  November  18,  1974/Kartita  27,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई
 The  Lok  Shbha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 =
 |  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नावें  की  dag  के  अ्रध्यक्ष  तथा  महासचिव

 का  स्वागत

 WELCOME  TO  SPEAKER  AND  SECRETARY  GENERAL  OF  NORWEGIAN

 PARLIAMENT

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  एक  घोषणा करनी  ।  मझे  अपनी  are से  शर  सदन

 के  माननीय  सदस्यों  की  are  से  महामहिम  श्री  गट्टा मं  नार्वेजियन  स्पोर्टिंग  के  --

 इसे  संसद  नहीं  कहा  जाता  है--श्रीमती  श्री  गुन्नार  स्टौरटिंग के  महासचिव  car  श्रीमती

 होम  का  स्वागत करता
 ्
 Qs  जो  हमारे  सम्मानित  अ्रतिथि  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर

 इस  समय  विशेष  कक्ष  में  बैठे  हैं  ।  हम  देश  में  उनकी  सुखद  यात्रा  की  कामना  करते

 हैं  ।  उनके  माध्यम  से  हम  नावें  की  सरकार  तथा  वहां  की  जनता  को  अपनी  शुभ  कामनाएं  पीत

 करते हैं  ।
 —

 अनाज  तथा  अन्य  झत्यादश्यक  वस्तु द्र ों  के  व्यापार  को  नियंत्रण  में  लेना

 31.0  श्री  डी०  ato  waiter

 att  एम०  एस०  पुरती

 क्या  कृषि  अर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खाने  योग्य  तेल  तथा  चीनी  के  व्यापार  तथा  वितरण  को  अपने  नियंत्नण

 में  लेने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 43  LSS/74—



 Oral  Answers
 अ  जमल  प्टटट्यलमप्  भनभन

 November  18,  1974

 क्या  इस  प्रकार  नियंत्रण से  sare तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  जिनका  कि  देश
 कमी  टो  "०

 द  दि
 वा

 के  बहत  से  क्षेत्रों  में  बाढ़ों  तथा  सूखे  के  कारण  और  ९  जाती है  | क
 तथा  न्यायपूर्ण वितरण  सुनिश्चित

 हो  सकेगा

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रष्णासाहिब
 wo

 जी  नहीं

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 डी ०  ato  चन्दर गोड़ा
 :

 कया  भ्रत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  के  बहुत  अधिक  मूल्य  तथा  इनके  को
 ब्यास में  रखते  हुए  इनके  न्यायोचित  वितरण को  सुनिश्चित  करने  का  कोई  अन्य  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  जहां  तक  खरीफ  के  मौसम  का  सम्बन्ध  खरीफ  की  वसूली

 होती  मुख्य  मंत्रियों  कौर  कृषि  मंत्रालय  की  मंत्रणा  समिति  से  सलाह  करके  बनाई  गई  थी  ।  कुछ  माननीय

 सदस्य  उस  समिति  के  सदस्य  भी  हैं  ।  उत्पादक  लेवी  कौर  चावत  के  मामले  में  मिल  लेवी  से  धिक

 बसूली  करने  की  हमारी  नीति  है  ।  लेकिन यदि  माननीय  सदस्य  का  ora यह  है  कि  इनको

 झपने  अघिकार  में  लेने  से  सब  समस्याएं  हल  हो  तो  में  यह  कहूंगा  कि  सरकार  इस  से  सहमत

 नहीं है  ।

 थ्री  डी०  ato  मेरा  प्रश्न  न्यायोचित  वितरण  से  सम्बन्धित  है  ।  क्या  मंत्रालय  अपने

 पूर्वे  अनुभव  के  आघार  पर  प्रदान  का  व्यापार  झपने  अधिकार में  लेते  पर  विचार  करेगा ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 डो ०  एन०  क्या  अपने  पूर्वे  WATT  के  कारण  सरकार  का  व्यापार

 am  नियंत्रण  में  लने  से  हिचक  रही  है  ?  क्या  किसानों  द्वारा  झ्र पनी  आवश्यकता  के  कारण  विवश

 होकर  कम  मूल्य  पर  प्रदान  बेचे  जाने  की  सरकार  को  जानकारी  है  ?  क्या  सरकार  ने  उनसे  उचित

 मूल्य  पर  प्रयास  खरीदने  के  बारे  में  कोई  तरीका  निकाला  है
 ?

 श्री  श्रप्णासाहिब पो०  शिन्दे  :  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  छोटे  किसान  विवश  होकर  अनाज

 बेचें  ।  वास्तव  में  हमारी  नीति  बहुत  स्पष्ट
 >  ।  हम  छोटे  किसानों  अथवा  किसी  भी  किसान  से  न

 केवल  समिति  मूल्य  बल्कि  वसूली  मूल्यों  जिनकी  घोषणा  पहले  ही  कर  दी  गई  wart  खरीद

 सकते हैं  ।

 श्री  डी०  एन०  मेरे  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  क्या  बना  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब
 पी०

 के  व्यापार  को  नियंत्रण  में  लेने  के  बारे  में  मैं  उन  अरन्य
 a सदस्यों  को  उत्तर  दे  चुका  &  जिन्होंने यह  प्रश्न  पूछा  है  ।

 श्री  सो०  के ०  मंत्री  महोदय ने  यह  उल्लेखनीय था  कि  इस  समय  वह  नीति  में  कोई  नया

 परिवर्तन  करने  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।  इस

 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  ए
 कि

 अनेक  राज्यों  को
 का  सामना पड़  रहा  है  तथा  केरल  में  केन्द्र  द्वारा  आश्वासन  दी  मत्ला  में  चावल  सप्लाई

 न  किये  जाने  के  कारण  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  ठप्प  हो  गई  सरकार  ऐसी  नीति  म्रपनाने  के  लिए

 ज़ोर
 दे  रही  है  जो

 पहले
 कल  रही  है  ..?



 27  1896  मौखिक  उत्तर

 —

 st  ध्ण्मासाहिब पो० शिन्दे cto  मैं  उनके  प्रश्न  का  आशय  नहीं  समझ  सका  ।  वह  समस्या को

 अत्यघिक  सरल  समझ  रहे  हैं  ।  यदि  war  नियंत्रण  में  लेने  से  सब  समस्याएं  हल  हो  जायें  तो  सरकार

 बहुत  प्रसन्न  लेकिन  सरकार  ऐसा  नहीं  है  ।  केरल  के  बारे  में  यह  कहना  कि  राज्य  में

 अनाज  की  सप्लाई  पूर्णतया  मस्त-व्यस्त  हो  गई  सच  नहीं  है  ।  ऐसा  इसलिए  भी  नहीं  हुआ  है  क्योंकि

 राज्य  को  काफी  मात्रा  में  अनाज  का  आवंटन  होता  रहा  है  ।  केरल  राज्य  को  लगभग  87,000  टन

 की  सप्लाई  जारी  है  ।

 थो  सो०  के०  चनइप्पन  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने  बतलाया  है  कि  इस  महीने  80,000  टन

 चावल  सप्लाई  करने  का  वचन  दिया  गया  था  जबकि  राज्य  को  केवल  25,000  टन  चावल  सप्लाई

 किया  गया  है  ।

 थ्रो  ध्ण्णासाहिब पी० शिन्दे पी०  चावल  की  कमी  से  पूरी  की  गई  है  ।  इस  प्रकार

 की  पुरी  मात्रा  सप्लाई  की  जाती  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बाधा  नहीं  श्राई  है  ।  मेरे  विचार  से

 देश  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  कि  हम  जेसा  अनाज  पसन्द  करें  वैसे  की  मांग  करें

 कोट  नाशक  दवाइयों  को  कमी  फे  बारे  में  ara  तथा  कृषि  संगठन  को  चेतावनी

 *
 83.0  श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  पुरषोतम  काकोडकर

 किः क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |  हि  (|

 क्या  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  विश्व  में  कीटनाशक  दवाइयों  की  भारी  कमी  के  बारे  में

 चेतावनी दी  atc

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रण्णासाहिब पी०  ate

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ati  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  arm  ad  में  विश्व  में  कृमिनाशक  औषधियों

 की  होने  वाली  कमी  के  बारे  में  चेतावनी  a  है  ।

 विश्व  में  कृमिनाशक  झ्रौष-धियों  की  होने  वाली  कमी  को  पुरा  करने  के  सम्बन्ध  में  भारत

 देशी  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  अधिक  कृमिनाशक  म्रौषधियों

 1  रायात  करने  के  लियें  विशेष  कदम  उठा  रही  है  ।  भारत  सरकार  ने  देश  के  भीतर  उपलब्ध

 mre  औषधियों  के  safes  वितरण  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिये  भी  कदम  उठाये  कृमिनाशक

 औषधियों  के  उपयोग  को  कम  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  कृमि  निगरानी  पुर्वानुमान  तथा  चेतावनी

 के  विकास  के  लिये  भी  कदम  उठाये  ताकि  कृमियों  की  महामारी  के  बड़े  पैमाने  पर

 फैलने  से  पहले  इन  पर  नियंत्रण  किया  जा  सके  ।  भारत  सरकार  कृमियों  के  जैविक  नियंत्रण  उसके

 फलस्वरूप  कृमिनाशक  शझ्ौषधियों  के  उपयोग  को  कम  करने  के  विषय  में  भी  काफी  ध्यान  दे  रही

 Shri  Anadi  Charan  Das  I  want  to  know  what  is  the  difficulty  in  producinggoesticide

 according  to  the  requirements  in  the  country  ?
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 ott  पण्णासाहिब पी  ०  शिन्दे  हरनेक  —
 झोपड़ियां  कैटो-रसायन  पर  आधारित  हैं  कौर

 ऊर्जा  के  संकट  के  कारण  कुछ  मूल  कच्ची  सामग्री  की  विश्व  भर  में  कमी  है  ।  लेकिन  जहां  तक  उत्पादन
 के

 सामान्य  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  हम  निर्धारित  लक्ष्य  से  बहत  आगे  हैं  ।  हम  देश  में  ही  भ्रामक

 भ्रावश्यकता  के  एक  बड़े  भाग  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  हमें  भविष्य  में  भी  यह  देखना  है  कि  हम  अपने

 देश  में  उत्पादन  कार्यक्रम  का  आयोजन  करने  में  कहां  तक  सफल  होते  हैं  ।  लेकिन  कुछ  मूल  सामग्री

 देश  में  उपलब्ध  नहीं  होती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यही  कठिनाई  तकनीकी  जानकारी  की  कोई  कठिनाई

 नहीं  है  ।  में  हमें  पर्याप्त  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  है  ।

 Shri  Anadi  Charan  Das  :  I  want  to  know  the  names  of  the  chemicals  imported  and

 countries  from  which  they  have  been  imported  ?

 tt  श्रण्णासाहिब पी०  बहुत  प्रकार  के  रसायन हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  बी०एच ०सी  ०

 झ्र  डी  सिटी  का  मुख्य  रूप  से  देश  में  उत्पादन  होता  है  कौर  इनका  बहुत  कम  मात्रा  में

 पोलैण्ड  तथा  प्राय  देशों  से  ara  होता  है  ।  काबल  कौर  ऐण्डोसल्फर  का  श्रमिक

 से  ward  होता  है  ।  कुछ  wea  रसायनों  का  पश्चिम  आरोप  से  आयात  होता  है  ।

 श्री  जी०  देश  में  कीटनाशक  औषधियों  की  कुल  भ्रावश्यकता  कितनी  है  उनका

 उत्पान  कितना  है  ?  इनका  कुल  कितनी  कीमत  का  शिकायात  होता  है  ?  औषधियों  के  मामले

 में  हम  ea  तक  आत्म-निर्भर हो  जायेंगें  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब
 पी०

 शिन्दे
 :

 पौधों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  बहत  सी  चीजें  हैं
 ।  बी०एच ०सी  ०

 बहुत  महत्वपूर्ण  रसायन  है  ।  इसकी  हमारी  आवश्यकता  30,000  टन  है  जबकि  इसका  देश  उत्पादन

 24,000  टन  है  ।  अतः  इसकी  6,000  टन  की  कमी  है  ।  डी०डी०टी०  की  हमारी  आवश्यकता  7,500

 टन  है  जबकि  हमारा  इसका  उत्पादन  4,000  टन  है
 ।

 एंडरीन  एक  महत्वपूर्ण  वस्तु  है
 ।

 हम  5,000

 टन  कार्बेट  का  उत्पदन  करते  हैं  ate  एंडोसल्फर  का  लगभग  800  से  1,000  टन  आयात  करते  हैं  ।

 इस  प्रकार  हमारी  FA  आवश्यकता  लगभग  56,000  टन  है  शर  हम  इसका  लगभग  35,000  टन  का

 उत्पादन करते  हैं  ।

 विश्वनारायण  शास्त्री  :  ata  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  कीटनाशी दवाइयां  कच्चे

 माल  की  कमी  मुख्यतया  पेट्रो-रसायन पर  आधारित  कया  कीटनाशी  दवाइयों  के  उत्पादन  के  लिये

 वैकल्पिक  कच्चे  माल  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  जायेगा  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 :

 यह  aga  कठिन  समस्या  है  ।  यदि  कच्चा  माल  शादी  ara

 से  उपलब्ध  है  तो  हमें  बहत  प्रसन्नता  होगी  ।  इस  मामले  में  भ्रनुसंघान  के  प्रयास  किये  जा  रहे  लेकिन

 यह  कार्य  नहीं  है  ।

 उर्दू  के  विकास  के  बारे  में  समिति

 *85.  श्री  एस०  एन ०  मिश्र  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  देश  में  उर्दू  के  विकास  के  बारे  में  गुजराल  समिति  मे  इस  ata  अपनी  रिपोर्ट  परदए

 को  प्रस्तुत कर  दी  है

 यदि  तो  इस  समिति  के  निष्कर्ष  क्या  कौर

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?
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 | ia  दी  तथा  संस्कृति  fear  में  उप-मंत्रों  डी०  पी ०  ane

 ध्  के  बिकास &  सम्बन्धित  समिति  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट

 बरकार को  पेश  नहीं  की  है  ।

 ak  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्
 श्री  एस०  एन०  प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 mt  डी०  पी०  बहुत  शीघ्र  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Have  Government  laid  down  any  criteria  on  the  basis  of

 which  a  particular  language  in  any  particular  state  can  be  given  the  status of  state  language  °?:

 Shri  D.  P.  Yadav  :  Question  does  not  arise.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  ;  I  will  put  this  question in  another  form.  Is  it  a  fact  that

 there  is  a  demand  for  making  Urdu  an  additional  state  language  in  U.P.  ?  | 1 ह  so,  has  Go-

 vernment  laid  down  any  criteria  on  the  basis  of  which  a  particular  language  can  be  given

 the  status  of  state  language  ?

 Mr.  Speaker  :  The  question  is  about  the  Gujral  Committee.  I  don’t  know  whether
 it  is  relevant  or  not.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Even  before  elections  in  U.P.  it  is  being  said  that  Govern-
 matte

 ment
 wants  to  promote  Urdu.  Now,  the  TMatler ris  under  consideration  of  Gujral

 Committee.

 Mr.  Sp2aker  :  Let  the  report  c  Ome.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Has  the  Gujral  Committee  any  proposal  to  accord  Urdu

 the  status  of  state  language  in  any  state  ?

 Shri  D.  P.  Yadav  :  It  would  have  been  better  if  you  had  addressed  this  question  to

 the  Home  Ministry.  I  will  read  out  the  terms  of  reference  of  the  Gujral  Committee.

 Mr,  Speaker  :  You  just  tell  whether  the  matter  is  being  considered  by  Gujral  com-

 mittee.

 Shri  D.  Yadav  :  Let  me  read  it.  The  whole  thing  will  become  more  clear  then

 उठ  advise  the  Government  on  measures  to  be  adopted  for  the  promotion  of  Urdu  language

 and  the  steps  to  be  taken  to  provide  adequate  facilities  for  Urdu-speaking  people  in  educa

 tional,  cultural  and  administrative

 Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  When  this  Committee  was  thus  constituted,  how  many

 states  has  it  visited  till  now  and  who  are  its  members  ?

 Shri  D.  P.  Yadav  :  The  committee  was  constituted  in  May  1972.  The  number  of  its

 members  is  sixteen.  If  you  wish  I  will  read  out  their  names.  It  has  visited  eleven  ot  twelve

 states,  so  far.
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 Shrimati  Lakhmi  Kantamma  :  What  is  the  difficulty  in  making  Urdu  language  as

 another  state  language  in  those  states  where  it  is  spoken  by  majority  of  its  people  ?  Is  it

 a  fact  that  Urdu  has  been  made  second  state  language  of  Andhra  Pradesh,  if  so,  what  is  the

 difficulty  in  making  it  a  second  state  language  of  U.P.  ?

 Mr.  Speaker  :  The  report  has  not  been  submitted  as  yet.

 Shri  M.  Banerjee  :  Two  years  have  passed  and  yet  the  report  has  not  been  submit-

 ted.  By  the  time  its  report  will  come,  Urdu  language  will  be  dead  and  gone.  I  want  to

 know  besides  constituting  this  committee  what  steps  Government  is  taking  for  the  deve-

 lopment  of  Urdu  language  ?  I  would  like  you  to  make  some  such  arrangements  in  Par-

 liament  also  that  if  a  member  speaks  in  Urdu  it  should  be  noted  down  in  Urdu  itself.  There

 are  no  such  arrangements.  Mr.  Shamim  speaks  in  Urdu.  I  also  try  to  speak  in  Urdu.

 I  want  that  you  might  at  least  make  such  arrangements  before  the  Report  is  submitted  so

 that  Urdu-loving  people  might  be  ensured  that  Urdu  would  never  die.

 Mr.  Speaker  :  When  the  report  will  be  submitted  it  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 House.  Why  are  you  so  much  worried  about  that  ?

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  want  to  know  from  the  hon,  Minister  whether  he  is  aware  of

 the  fact  that  Urdu  is  the  language  of  this  soil  and  not  the  language  of  Pakistan  or  any  other

 state  only.

 Mr.  Speaker  :  This  question  is  about  Gujral  Committee.  You  are  digressing  from

 the  point.

 Shri  Madhu  Limaye  :  What  has  the  Gujral  Committee  been  doing  for  the  last  2

 years......  (Interruption)

 First  it  should  be  clearly  stated  whether  the  hon.  Minister  considers  Urdu  as  the  lan-

 guage  of  this  soil  or  not  ?  Because  a  number  of  people  are  under  the  impression  that  it

 is  the  language  of  Pakistan  alone.

 Shri  K.  Salve :  Mr.  Speaker,  Sir,  Urduis  our  own  language,  we  love  this

 language  and  we  are  interested  in  its  promotion.  We  wish  that  it  should  reach  the  common

 man  and  the  illiterate  people  like  me.  Whether  the  report  of  the  Committee  will  be  given

 atleast  in  Devnagari  script  so  that  we  also  could  know  what  Government  proposes  to  do

 for  the  promotion  of  Urdu  language  ?

 Mr.  Speaker  :  The  question  is  about  Gujral  Committee  and  he  has  brought  state  lan-

 guage  and  his  love  for  Urdu  into  it.

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरुल  gaa):  समिति  की  रिपोर्ट  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 श्री  एस०  ठ्०  कब  रखी  जाएगी
 ?

 समिति  का  गठन  तो  1972  में  gar  था  ।

 प्रो०  नूरुल  हसन
 :

 जब  समिति  भ्र पनी  रिपोर्ट  पेश  कर  देगी  सरकार  द्वारा  इस  पर  विचार

 कर  लिया  जाएगा  तो  सामान्य  प्रक्रिया  के  अनुरूप  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 are:  eee  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  लिये  विश्व  बेक  को  विकास  परियोजना

 *  586.  थो  धामन कर :

 थो  प्रसन्न भाई  मेहता

 क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गुजरात राज्य  ने  प्रायः  सूखा-ग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  सम्बन्धी  विश्व  बैंक  की  82

 करोड़  रुपये  की  विकास  परियोजना  के  लिए  6  ज़िलों  का  चयन  करते  समय  उसके  साथ  उचित  न्याय

 न  किये  जाने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया

 उक्त  योजना  में  गुजरात  के  जिलों  कों  शामिल  न  करने  के  मुख्य  क्या  कारण  कौर

 क्या  यह  परियोजना  महाराष्ट्र  ae  राजस्थान  राज्यों  को  झ्रघिक  लाभ  देगी  जब  कि  लगातार

 सूखे  से  बुरी  तरह  प्रभावित  गुजरात  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ?

 कृषि  sk  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज़  :  जी  नही ं।

 विश्व  बैंक  पाइलट  परियोजना  के  तौर  पर  एक  छोटा  सा  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करना  चाहता

 था  ।  अनेकों  राज्यों  के  अनेकों  ज़िलों  के  एक  से  उचित  दावों  को  देखते  कुछ  राज्यों  का  विश्व

 बैंक  की  सहायता  से  रह  जाता  लाजिमी  है  ।

 विश्व  बैंक  से  सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  के  श्न्तगंत  महाराष्ट्र

 शर  ara  प्रदेश  के  चार  राज्यों  में  चूने  छः  ज़िलों  को  केन्द्र  से  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  मिलेगी

 श्र  इतनी  ही  धनराशि  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  दी  जानी  है  ।

 श्री  धामनकर
 :

 हाल  में  रोम  सम्मेलन  में  हई  वार्ता  को  ध्यान  में  रखते  बहत  अधिक  सम्भावना

 है  fe  भारत  सहित  हमेशा  से  सुखा-प्रीत  wey  क्षेत्रों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  से  ak  agra

 मिलेगी  ।  प्रत्येक  राज्य  का  यह  सोचना  स्वाभाविक  है  कि  उन्हें  इन  योजनाओं  का  लाभ  मिले  ।  मंत्री

 महोदय  के  वक्तव्य  से  लगता  है  कि  केवल
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 जिलों  का  चयन  किया  गया  है  ake  महाराष्ट्र  में  शोलापुर

 शर  अहमदनगर  जिलों  को  चुना  गया  है  जिनकी  मिट्टी  की  किस्म  तथा  फसल  का  मौसम  एक  जैसा

 है  are  कोंकण  तथा  मराठवाड़ा  ज़िले  का  चयन  नहीं  fear  गया  है  जिनकी  मिट्टी  की  किस्म  तथा

 फसल  का  मौसम  भिन्न  प्रकार  का  है
 ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेत  जिलों  का  चयन  करने  से  दर्वे  राज्य  सरकार  से  सलाह  ली  गई च्

 थी  ate  क्या  ज़िलों  का  चयन  निप्पक्ष  मानदण्ड  पर  आधारित  होने  तथा  राज्यों  की  वापसी  कलह  को

 रोकने  के  लिए  निश्चित  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  ।

 श्री  शाहनवाज  खां  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  लगभग  72  सूखा-पीड़ित  क्षेत्र

 योजनाएं  पहले  से  ही  क्रियान्वयनाधीन  हैँ  ।  वतंमान  पेशकश  विश्व  ge  ने  बहत  थोड़े  जिलों  के  लिए

 की  है  ।  हमने  16  जिलों  का  प्रस्ताव  किया  ।  इसके  उपरान्त  उन्होंने  एक  दल  भेजा  जिसमें

 बताया  कि  वह  4  जिलों  के  लिए  6  परियोजनाएं  शुरू  करेगा  ।  हमें  arm  है  कि  विश्व  बेक  कार्यक्रम

 के  भ्रन्तगंत  a  अधिक  जिलों  को  शामिल  किया  जायेगा  ।  झगर  ऐसा  हो  गया  तो  हम  राज्यों  में  ak
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 बधिक  परियोजनाएं  शुरू  कर  सकेंगे  ।  इसका  ort  यह  नहीं  कि  जिलों  में  परियोजनाएं  नहीं  चल  रही

 हैं  ।  72  परियोजनाएं  पहले  ही  चाल  हो  चकी  है  ।  विश्व  बेक  सहायता  प्राप्त॑  ज़िलों  को  कार्यक्रम  के

 ward  शामिल  किए  गए  क्षेत्र  को  शिखाधार  मानकर  3  करोड़  रुपये  से  लेकर  30  लाख  रुपयें  तक  की

 केन्द्रीय  सहायता  मिली  है  |  इस  प्रकार  प्रत्त र  बहुत  कम  है  ।

 थ्री  धघामनकर  सुखा-पीड़ित  क्षेत्रों  के  लिए  विश्व  बक से  हमें  कुल  कितनी  सहायता  मिल  रही

 है
 ?

 at  शाहनवाज खां  लगभग  3  50  लाख  डालर  |

 श्री  डी०  पो०  जदेजा  :  aa  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  गुजरात  को  सूखा-पीड़ित क्षेत्र

 नहीं  समझती  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कपा  गुजरात  सरकार  को  कोई  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 हैं  जिसमें  कुछ  जिलों  को  इस  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  शामिल  करने  ava  सौराष्ट्र  समुद्र  तट  पर  झ्र मरे ली

 डेरी  परियोजना  तथा  शअपक्षारीकरण  aaa  को  शामिल  करने  के  .  लिए  कहा  गया  हो
 ?

 at  शाहनवाज  खां  निश्चित  रूप  से  ट  स्थीकार॑ करते करते  हैं  कि  गुजरात  में  कुछ  सूखा

 ग्रस्त  क्षेत्र  हैं  |  हम  श्रम रेली  तथा  सुरेन्द्र  नगर  इरादी  में  पहले  ही  योजना  में

 सम्मिलित  परियोजनाएं  चल  रही  परियोजनाएं  सुखा-पीड़ित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  श्रन्त्गत  चल  रही

 हैं  यद्यपि  ये  विश्व  बैंक  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  नहीं  जाती  ।  चूंकि  विश्व  बैंक  की  सहायता  बहुत  कम  सिल
 +  । रही  इसलिए  हम  अपने  कार्यक्रमों  के  अन्तरगत  परियोजनाएं  चला  रहे

 श्री  समर  क्या  यह  सच  है
 कि

 पश्चिम  बंगाल  की  भांति  पूर्वी  क्षेत्र  के  पुरुलिया

 तथा  मिदनापुर  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  हैं  तथा  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में
 भी

 कई  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्र

 ण  इसीलिए  मैं  जानना  चाहता
 x ्  कि  पूर्वी  क्षेत्र  विशेषकर  पश्चिम  उड़ीसा  तथा  बिहार  क्षेत्र

 में  कौन  से  क्षेत्र  सूखा-प्रीत हैं  तथा  वहां  किस  प्रकार  की  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही हैं  तथा  पश्चिम

 बंगाल  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  परियोजना  न  शरू  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रध्यज्ष  महोदय  प्रश्न  गुजरात  कौर  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में

 ayy  समर  qt  मंत्री  महोदय  ने  72  परियोजनाओं  का  हवाला  दिया है  ।  मेरा  प्रश्न  उसी  से

 सम्बन्धित

 अ्रध्यक्ष  महोदय  क्या थे  72  परियोजनाएं  दो  राज्यों  के  लिए  हैं  waar  सभी  राज्यों  के  लिए
 ?

 शना  शाहनवाज  थां  यें  परियोजनाएं  13  राज्यों  के  लिए  ।  पश्चिम  बंगाल  में  पुरुलिया

 उड़ीसा  में  कालाहांडी  तथा  फरवरी  एवं  बिहार  में  नवादा मिदनापुर  तथा  बांकुरा

 तथा  रोहतास  में  परियोजनाएं  चल  रही  हैं  ।  प्रत्येक  योजना  पर  लगभग  60  लाख  से  6  करोड़  रुपये

 व्यय  जिए  जाएंगे  ।  यह  राशि  कार्यक्रम  के  श्रन्त्गत  शामिल  हवा  के  लिए  राज्यों  के  awe  पर  निर्भर

 होगी  ।

 at  बत  साठ  सूखा-पीड़ित  क्षेत्रों  के  चाहत  के  लिए  विश्व  बैंक  ने  मानदण्ड  निर्धारित

 कियां  हैं
 ?  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  मे  जिलों  का  चयन
 किया  था

 अथवा
 विश्व  बैंक  ने  जिलों  कां  चयन

 कियां  थां  ।  क्या  विश्व  बैंक  ने  सूखा-पीड़ित  क्षेत्रों  का  चयन  करने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित

 किया था  ?
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 को  शाहनवाज़  खां  :
 विश्व  बैंक  ने  ag  मानदण्ड  ratte  किया  था  कि  परियोजनाएं  मुख्य

 परियोजनाओं  के  रूप  में  उन  क्षेत्रों तक  सीमित  रहेंगी  जिनको  कठिन  संस्कारों  का  सामना  करना  पड़ता

 है  कौर  ये  परियोजनाएं  उन  क्षेत्रों  तक  सीमित  रहेंगी  जिनमें  वारानी  खेती  परियोजनाएं  पहले  ही  चल

 रही  हैं  ।  वहां  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएंगी  तथा  पशु-पालन  तथा  अन्य  परियोजनाएं  भी  शुरू

 को  जाएंगी  ॥

 st  पी०  जो०  मावलंकर :  का  उल्लेख  करते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  गुजरात  के

 सुरेन्द्र  गरमरेलं  तथा  जामनगर  तथा  wer  ऐसे  ज़िलों  के  बारे  में  बताया  था  ।  इन

 ज़िलों  को  नई  परियोजना  में  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जिससे  विश्व  बेक  से  विकासीय  सहायता

 हमें  मिल  रही  है  ।  गुजरात  में  गत  75  वर्षों  में  ऐसा  सूखा  नहीं  पड़ा  था  जितना  इस  बार  पड़ा  है  |

 गुजरात  के  इन  जिलों  को  इन  कार्यक्रमों  में  शामिल  क्यों  नहीं  किया  गया  जिनके  लिए  विश्व  बैंक  से

 सहायता  मिलनी  है  ?

 श्री  शाहनवाज  ai:  विश्व  बैंक  सहायता  केवल  6  ज़िलों  तक  सीमित  थी  ।  हमें  ge  जिलों

 का  चयन  करना  था  तथा  अन्य  को  छोड़  देना  था  ।  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  तो  cer  राज्य  भी  इस

 बारे  में  कहते  ।

 श्री  do  जी०  क्या  सरकार  यह  बताएगी  क्रि  क्या  ara  राज्यों  के  जिले  चयनित

 ज़िलों  से  प्रतीक  सूखा  ग्रस्त  थे
 ?

 क्या  wea  राज्यों  के  जिने  सरकारी  सुचना  के  ata  पर  इस  तरह

 कभी  सुखा-ग्रस्त  नहीं  हुए  थे  ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :

 प्रारम्भ  में  हमारा  विचार
 16

 जिलों  को  शामिल  करने  का  था  परन्तु

 बाद  में  हमने  संख्या  6  कर  दी  ।  aa  बैंक  का  शर  अधिक  जिलों  को  शामिल  करने  का  विचार

 जब  भी  ब्रिकी  ae  हमें  कुछ  हम  गुजरात .  के  जिलों  को  निश्चित  रूप  से  शामिल  कर  लेंगे

 डा०  केलाश  कया  विश्व  बैंक  के  दल  ने  गुजरात  के  सूखा  पीड़ित
 क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था

 अथवा  नहीं  ?  यदि  किया  था  तो  उन्होंने  इन  ज़िलों  को  रह  क्यों  कर  दिया  ?

 श्री  शाहनवाज  at:  उन्होंने  कुछ  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  ate  उनके  मानदण्ड  के  आधार

 पर  गुजरात  को  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  थां
 ।

 बहुत  कम  ज़िलों  को  शामिल  किया  गया  जैसा

 कि  मैं  बता  चुका  हूं  अगली  बार  हम  गुजरात  को  शामिल  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 श्री  डी०  बसु मता री  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  सूखे  के  प्रश्न  पर  विश्व  बैंक  से  बातचीत  करतें  समय

 श्रासाम  के  बार-बार  बुरी  तरह  बाढ़-ग्रस्त  होने  वाले  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  बात  की  थी
 ?

 उनको  शामिल

 क्यों  नहीं  किया  गया  ?  संहायता  का  उपयोग  करने  तथा  धन  का  वितरण  करने  के  मामले  में  उनको

 कयों  नहीं  चुना  गया  ?

 श्री  शाहनवाज  यह  प्रश्न  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  है
 ।

 जब  बाढ़  का  प्रश्न  साएमा

 तो  हम  इस  पर  विचार  करेंग े।

 Sto  दण्डवत  :  क्या  सरकार  सूखा-ग्रस्त  होने  वाले  क्षेत्रों  को  सहायता  देने
 की

 योजनाओं

 के  पर्यवेक्षण  और  निरीक्षण  हेतु  संसद  सदस्यों  की  एक  समन्वय  समिति  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  कों

 स्वीकार  करेगी  ?
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 सदस्य  उन  aati  का  दौरा श्री  शाहनवाज  ai:  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  किन्तु  यदि

 करना  चाहता  है  तो  उसका  स्वागत  है  ।

 श्री  पो०  प्यार  शनाप  क्या  सूखे  की  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए  विश्व  बैंक  से  अधिक

 सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  यदि  तो  प्रस्ताव  क्या  है  ?

 at  शाहनवाज  विश्व  बैंक  समय-समय  पर  विभिन्न  परियोजनाओं  के  प्रति  अपनी  रुचि

 प्रदर्शित  करता  है  कौर  जब  भो  वहां  से  धन  उपलब्ध  होता  है  हम  उसे  उपयोग  में  लाते  हूँ  ।

 Export  of  Paddy  as  seeds  from  Tarai  Region  of  U.P.

 e *89.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  e

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to

 Unstarred  Question  No.  3458  on  26th  August,  1974  regarding  export  of  paddy  as  seeds

 from  Tarai  Region  of  U.P.  and  state  :

 (a)  whether  investigations  by  C.B.I.  into  the  case  has  since  been  completed;  and

 (b)  if  so,  with  what  results  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Annasaheb  P.

 Shinde)  :  (a)  &  (b)  In  reply  to  the  Unstarred  Quest’on  No.  3458  answered  on  26th  August,

 1974,  it  had  been  stated  that  the  State  Government  are  ‘nvestigating  the  cases  and  that  a

 reference  had  also  been  made  by  them  to  the  C.B.I.  The  CBI  had  exam‘ned  the  matter  and,

 decided  that  it  will  not  be  possible  for  it  to  take  up  the  investigations  of  the  cases  referred  to

 it  by  the  State  Government  of  Uttar  Pradesh.  The  investigations  by  the  State  Government

 are  continuing  and  a  detailed  report  is  awaited.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  would  like  to  know  whether  a  large  quantity  of  rice

 from  ‘Tarai’  area  of  Uttar  Pradesh  was  sent  to  drought  affected  areas  in  the  name  of  supply

 of  seed.  It  is  alleged  that  about  1  1/2  crores  of  rupees  have  been  unlawfully  earned  from  this

 shaddy  deal.  This  matter  was  raised  in  U.P  Vidhan  Sabha  and  Government  told  there  that

 they  were  going  to  take  help  of  C.B.I.  in  the  matter.  Here  it  is  told  just  now  that  it  would

 not  be  possible  for  C.B.I.  to  investigate  into  these  cases.  Is  it  dueto  thefact  that  some

 persons  occupying  high  posts  are  involved  in  it  that  the  C.B.I.  has  refused  to  investigate  into

 the  matter  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  जेसा  अनुमान  माननीय  सदस्य  ने  लगाया  है  जैसा  अनुमान  लगाना

 उचित  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किया  जाना  ate  न  किया  जाना  इस  बात  पर  निसार

 नहीं  करता  हैं  कि  मामले  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  कौन है
 ।

 कई  बार  गलत  सूचना  के  आधार  पर  कई  प्रमुख

 व्यक्तियों  ने  नाम  भी  मामले  से  जोड़  दिये  जाते  हैं  ।  मैंने  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  इस  बारे  में

 बातचीत  की  थी  कौर  उन्होंने  मुझे  बताया  है  कि  उपलब्ध  सामग्री  के  mare  पर  उन  लोगों  पर

 प्रथमतः  कोई  मामला  नहीं  जो  शायद  श्री  वाजपेयी  के  मन  में  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  hon.  Minister  is  evading  the  answer.  |  asked  a  specific

 question  as  to  whether  a  large  quantity  of  rice  from  U.P.  was  sent  to  other  states  in  the  name

 of  seed  supply.  would  also  like  to  know  the  findings  of  the  invstigations  made  by  state

 Government.

 10



 27  1896  मौखिक  उत्तर

 ब्  ननालफिकाइककननान  —

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  समस्या  के  दो  पहलू  हैं  ।  यदि  कुछ  व्यक्तियों  ने  कानून  का  उल्लंघन

 करके  उत्तर  प्रदेश  से  बाहर  चावल  या  धान  भेजा  है  तो  इस  मामले  की  जांच  कराई  जानी  चाहिए  कौर

 अपराधियों  को  दण्डित  किया  जाना  जाहिए  ।  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  करेंगे  कि  ऐसा  कोई

 व्यक्ति  बख़्शा  न  जाये  ।  हमें  पता  है  कि  कुछ  तस्करी  हुई  है  हम  चाहेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 इस  बारे  में  शीघ्र  जांच  कराये  ।  जांच  जारी  है  कौर  वह  प्रभी  तक  पुरी  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  सभा  में

 या  सभा  से  बाहर  केवल  ईर्ष्या-द्वेष  अथवा  गलत  जानकारी  के  आधार  पर  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कहनी

 चाहिए  जिससे  देश  के  प्रमुख  व्यक्तियों  के  सम्मान  पर  बट्टा  लगे  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Sir,  this  question  was  first  asked  on  26th  August  1974  and

 it  was  replied  that  the  U.P.  Government  was  conducting  the  investigations  and  had  reques-
 ted  C.B.I.  to  help  in  the  investigations.  Now  in  November  it  has  been  told  that  the  C.B.I.

 has  refused  to  help  in  the  matter.  I  want  to  know  whether  hon.  Minister  is  aware  of  the  sc:
 an-

 dal  if  so,  whether  government  is  unable  to  bring  the  culprits  to  book.

 श्री  श्रण्णासाहिब पो०  शिन्दे  इनमें  कुछ  तथ्य  गलत  हैं
 ।

 मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  नहीं
 सौंपा  गया  था  कौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उनसे  सहायता  के  लिए  अ्रचनरोध  किया  था  किन्तु  aq  उन्होंने

 इस  मामले  में  सहायता  देने  में  अ्समथता  प्रकट  की  है  ।  राज्य  सरकार  अप्रिय  है  वह  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  से  सहायता  के  लिए  पुनः  अनुरोध कर  सकती  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  हर  गलत

 है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  जांच  बन्द  किये  जाने  का  कारण  मामले  को  केन्द्रीय  जांच  ज  को  सौंपना

 &
 >  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  पास  पर्याप्त  साधन  हैं  कौर  वह  जांच  कर  रही  है  यदि  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  इस  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  सहायता  झ्रावश्यक  मानती  है
 तो

 वह  इसके लिए  ge

 अनुरोध कर  सकती  है  ।

 थ्री  जगन्नाथ राव  जोशी  :  यदि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  सक्षम  थी  तो  उसने  केन्द्रीय  जांच  व्ययों  की

 सहायता  क्यों  मांगी  थी  ale  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सहायता  देने  से  इन्कार  क्यों  किया
 ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  विधान  सभा  में  ह  मांग  की  गई  थी  कि  ह  मामला  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जाये  ।  कई  मामलों  में  हम  भी  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  मामले  को  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जाये--चाहे  वह  वैध  हो  प्रिया  अवैध  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि

 बह  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  प्रनरो ६ चय  करेगी  |  दक
 उसने  कभी  नहीं  कहां  fe  वह  मामले  की  जांच

 करने  वे  लिए  सक्षम  है  या  वह  पूर्ण  जांच  नहीं  कर  सकती  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Sir,  it  is  no  reply  to  my  question.  May  I  know  the  reasons

 why  C.B.I.  refused  to  investigate  into  the  matter  and  whether  U.P.  Government  did  not

 want  shoulder  the  responsibility  themselves  because  some  big  officers  are  involved  therein?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  मैं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  पता  करुंगा  कि  उसने  किन  कारणों  से

 मना  किया  ।  परन्तु  मामले  की  पूर्ण  जांच  करने  के  माग  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  सामने  कोई  रुकावट

 नहीं  है  |

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  central  Government  should  take  interest  in  the  matter  and

 take  a  decision.  If  this  matter  comes  under  the  jurisdiction  of  state  Government  the  Central

 Government  should  fix  a  time  limit  for  the  enquiry  to  be  conducted  by  the  state  Govern-

 ment  otherwise  if  the  matter  is  allowed  to  hang  in  balance  it  will  have  adverse  effect  on
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 the  entire  country,  .  ह  would  like  (0  ask  whether  thecentral  Government  has  fixed:a  time-

 limit  for  the  enquiry  to  be  conducted  by  the  U.P.  Government  and  for  submitting  this  re-

 port  to  the  Central  Government  so  that  the  Central  Government  may  clearly  in  the  house
 as  to  who  is  involved  in  this.

 st  श्रण्णासाहेब  पी०  शिन्दे  :  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  इस  मामले  पर  बातचीत  करेंगे

 mt  उन्हें  इस  जांच  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  अनुरोध  करेंगे  क्योंकि  भारत  सरकार  जनता

 संसद  से  कुछ  भी  नहीं  चाहती  ।  वास्तव  में  तथ्यों  को  प्रकाश  में  लाया  जाए  ताकि  गलतफहमी

 टूर  की  जा  सके  ।  हम  उन्हें  जांच  जल्दी  से  जल्दी  पुरा  करने  का  mata  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीय

 सदस्य  के  सुझाव  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  बाचचीत  करुण  झर  यह  देखने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि

 ara  जल्दी  से  जल्दी  पुरी  हो  जाए  ।

 थी  भोगेन्द्र  at:  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  बात  जानना  चाहता  हैं  ।  धान  aga  चावल  एक

 राज्य  से  अरन्य  कई  राज्यों  में  ले  जाया  जाता  है  ।  यह  एक  राज्य  की  समस्या न  रहकर  सम्पूर्ण

 भारत  की  समस्या  बन  जाती  है  ।  समझ  में  नहीं  ore  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इसे  लेने  से  क्यों

 इन्कार  कर  दिया  ।  यदि  एक  बार  उन्होंने मना  कर  दिया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  FA  उन्हें  दुबारा  यह

 arma  at  के  लिए  अनुरोध  कर  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  खाद्य  मंत्नी  इस  बात

 को  सुनिश्चित  करने  हेतू  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इसकी  जांच  कछ  पहल  रह  हैं  यदि

 तो  क्यों  ?

 श्री  श्रण्णासाहेब पी०  हम  उनकी  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  प्रयत्न  करेंगे  कौर  सरकार

 की  दौर  से  उन्हें  सभी  ara  सहायता  प्रदान  करेंगे  ।

 दिल्‍ली  प्राधिकरण  की  कालोनियों  में  सुविचारों  को  कमी

 *  0०0.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  gat  निर्माण  कौर  प्रवास  मंत्री  यह  व्र ताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (a)  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  दिल्‍ली  में  नई  कालोनियों  में  वह  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 में  भ्र सफल  रहा  है  जो  बृहत  योजना  के  अनुसार  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  में  ate  डिज़ाइन-दोष भी

 क्या  इस  बारे  में  19  1974  की  एक  स्थानीय  दैनिक
 समाचार-पत्न  में  एक

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्य  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए गए  हैं  ?

 निर्माण  site  सन्ता लय  में  राज्य  wat  मोहन  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  अपनी  कालोनियों  में  जल पूति  तथा  मल-निर्यास  जैसी  सुख-सुविधाओं  की
 ब्यवस्था  की  हुई  है  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  sutra  विद्यालयों  are  के  लिए  अपेक्षित

 मानकों  अनसार  पर्याप्त  प्राकारों  के  प्लाट  भी  भ्र लग से  रखे  हुए  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  ऐसे  डिज़ाइन  तैयार  किए  हैं  जो  व्यावहारिक  तौर  पर

 सस्ते  तथा  सौन्दर्य  की  दृष्टि  से  सन्तोषजनक  हैं
 ।
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 समाचार-पत्र  की  चर्चाधीन  विकास  प्राधिकरण  की  कर्मियों  के  निवासियों

 के  संगठनों  के  महासंघ  द्वारा  दिल्‍ली  विकाल  प्राधिकरण  के  कार्यों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  निर्माण

 art  श्रीवास  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  विशेषज्ञों  की  समिति  को  दिए  गए  एक  ज्ञापन  पर  are

 है 1

 ज्ञापन  में  उठाए  गए  प्रश्नों  पर  जो  कारंवाई  आवश्यक  समझी  जाएगी  वह  समिति  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  की  जाएगी  ॥

 Shri  Bhogentra  Jha  :  Mr.  Speaker,  Sir,  would  like  to  know,  whether  there  is  any

 fault  in  the  design  or  not  ?  It  is  a  fact  that  these  is  one  foot  concrete  railing  behind  which

 Some  10 there  is  some  space  where  some  children  go  and  stand.  That  place  is  not  safe.

 to  12  accidents  have  already  taken  place  there.  The  children  lost  their  lives.  One  child

 died  on  account  of  a  wall  collapse.  Moreover  the  construction  is  not  good,  water  leaks

 What from  ceilings  which  causes  exchange  of  bitter  words  between  the  resident  of  the  flats.
 measures  are  being  taken  to  remove  such  defects.

 Shri  Mohan  Dharia  :  A  committee  is  looking  into  the  matter.  If  some  such  fault

 is  found,  we  will  try  to  remove  it  as  early  as  possible.

 Shri  BhogenIra  Jha  :  Even  before  the  completion  of  the  construction  some  of  the

 roofs  collapsed.  I  wish  to  know  whether  any  action  is  being  taken  against  the  official  who

 gave  approval  to  the  contractors  for  these  houses.

 Shri  Mohan  Dharia  :  Iam  not  aware  of  it.  If  the  hon.  member  will  refer  to  some  such

 instance  we  will  certainly  look  into  it.  The  menorandum  is  before  the  committee  and  the

 committee’s  report  is  expected  in  another  six  months.  The  action  will  be  taken  against  the

 officers  held  responsible.

 Shri  R.  S.  Pandey  :  How  many  citizens  of  Delhi  have  been  provided  with  the  houses  ?

 What  is  the  number  of  the  houses  under  the  categories  A.  B.  C.  D.  etc.

 Mr.  Speaker  :  The  Question  is  about  the  defect  in  design.

 Shri  R.S.  Pandey  :  Houses  under  category  A.  B.  C.  D.  are  built  in  accordance  with  their

 designs,  what  is  Ithe  number  of  designs  according  to  which  D.  A.  is  constructing

 houses  ?

 Mr.  Speaker  :  Give  a  separate  notice  for  this  question.  I  will  admit  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Sub-standard  material  has  been  used  in  the  construction

 of  houses  and  there  have  been  cases  of  pilferage,  bungling  and  other  irregularities  with  the

 result  that  cracks  are  appearing  on  the  walls  of  the  houses.  Whether  today’s  newspaper

 reports  about  the  collapse  of  a  house  would  be  enquired?  Persons  of  Class  II]  or  IV  are

 required  to  deposit  half  of  the  amount  in  cash.  Would  you  reduce  this  amount?  It  is  very

 difficult  for  then  to  pay  20  thousaad  or  so  atatime  Arenoloye2  CUVVF  sit  such

 huge  amount.  Banks  have  stopped  advancing  loans.  Do  you  propose  to  give  any  relief

 to  the  Harijans  ?

 Shri  Mohan  Dharia  :  As  [  stated  earlier,  the  Committee  will  look  into  thes2  points

 positively.  It  is  not  proper  to  say  that  the  ent  The ing  const.uction  is  dangerous.
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 people  have  admitted  in  their  memorandum  that  housing  programmes  have,
 been,  on  the  whole  So  this  allegation  is  uncalled  for.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  hon.  Minister  has  not  said  anything  about  Class  HI

 and  IV  employees.  They  cannot  afford  to  pay  such  a  huge  amount  in  cash.  They  want
 to  make  the  payment  in  instalments.

 Mr.  Speaker  :  It  is  irrelevant  point.

 उच्च  शिक्षा  में  eee  के  उत्तरदायित्व  को  जांच  करने  के  लिए  समिति

 91.  प्रो०  नारायण चाव  पराशर  :  क्या  समाज  कल्याण  te  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्तमान  संवैधानिक  ढांचे  के  अ्रन्दर  उच्च  शिक्षा  में  केन्द्र  के  उत्तरदायित्व  की

 जांच  करने  के  लिए  गठित  सी०  ए०  बी०
 ई०

 समिति  ने  इस  बीच  arr  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 तो  इस  प्रतिवेदन  के  मुख्य  निष्कर्ष  atk

 यदि  at  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  पेश  किये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  कौर
 समिति किस  संभावित  तारीख तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  देगी  ?

 शिक्षा समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  से  एक  विवरण

 पटल पर  रख  दिया  गया  है  ॥

 विवरण || |

 से  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  18-19  1972  को  आयोजित

 बैठक  में  बोड़ के  कुछ  सदस्यों  द्वारा  इस  ग्राह्य  का  सुझाव  देने  वाले  एक  संकल्प  को  पेश

 किया  गया  था  कि  बोर्ड  की  एक  उप-समिति  को  उच्चस्तर  शिक्षा  के  लिये  केन्द्रीय  उत्तरदायित्व  की  जांच

 करनी  चाहिए  ।  बोझ  का  यह  विचार  था  कि  इस  प्रश्न  पर  विश्वविद्यालय अ्रतुदान  द्वारा  विचार

 विमशें  किया  जाना  तदनुसार इस  मामले  को  विश्वविद्यालय  waar  आयोग को  उसके  विचारो

 भेजा  गया  था  ।  विश्वविद्यालय  थ  आयोग  ने  12-13  1973  को  हई  अपनी  बैठक  में  इस

 seq पर  विचार  किया  शर  इस  बात  की  इच्छा  प्रकट  की  कि  शिक्षा तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 से  प्राप्त  मामलें  पर  एक  समिति  द्वारा  विचार  किया  समिति  ने  12  1973 को  हुई

 watt  बैठक  में  इस  मामले  पर  विचार  किया ak  war  को  adit  रिपोर्टे  प्रस्तुत की  ।  समिति

 ने  निम्नलिखित  विचार/सिफारिशें  की

 (1)  विश्वविद्यालय ate  उच्च  शिक्षा  को  राज्य  सूची  से  संघ  सुची  wear  समवर्ती  सुची  में
 >

 हस्तान्तरित  करने  के  लिए  भारत  के  संविधान  को  संशोधित  करना  a  तो  व्यवहार

 कौर न  a  वांछनीय

 (2)  शैक्षिक  कौर  प्रशासनिक  आ्राधारों  पर  भी  विश्वविद्यालय  म्रनुदान  आयोग  जैसे  स्वायत्ता  प्राप्त

 निकाय  को  उच्चस्तर  शिक्षा  मंत्रालय
 में

 समावेश  करने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव

 शील  विचार  होगा  1 |
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 )  मौखिक  उत्तर

 (3)  राज्यों  को  यह  बात  अवश्य  महसूस  करायी  जानी  चाहिए  कि  उनकी  भो  उच्चस्तर  शिक्षा

 में  साझेदारों  है  ae  उन्हें  भी  विकास  के  एक  भंग  के  रूप  में  इस  राष्ट्र  निर्माण

 कार्यकलाप  के  प्रति  अत्यावश्यक  योगदान  करना  wa:  इस  वर्तमान  ढांचे

 में  मल  रूप  से  परिवर्तन  करना  यथार्थवादी कौर  खतरनाक  होगा

 (4)  उत्तर  स्नातक  शिक्षा  अनसधघान  के  विकास  के  लिए  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग

 को  सीधी  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  mar के  अप्स  पर्याप्त  धन

 होना  चाहिए  ।  उच्चस्तर  शिक्षा  को  प्रोत्साहित  करने के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 are  भ्रमित  धन  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग ने  10  1973  को  हुई  झपती  dow  में  समिति  की
 रिपोर्टे  पर  विचार  किया  ote  समिति  की  इस  सिफारिश से  सहमति  व्यक्त  की  कि  उच्च  शिक्षा  को

 समवर्ती  अथवा  केन्द्रीय विषय  वांछनीय  नहीं  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  गयी

 रिकी  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  अधिक  घन  की  की  जानी  चाहिए  ताकि  विश्वविद्यालय  श्र  कालेजों

 में  उच्च  शिक्षा  तथा  wader के  विकास  हेतु  आयोग  ak  बड़ा  उत्तरदायित्व ले  सके  ।

 प्रो०  नारायण चन्द  पराशर  :  विवरण  से  यह  ese  नहीं  होता  fe  समिति ने  क्या  किया

 क्योंकि  तीन  मामले  तो  बहत  &  निराशाजनक चित्र  उपस्थित  करते  हैं  ak  केवल  चौथे  मामले  में

 शर  utes  राशि  की  मांग  की  गई  हाल  में  हुई  बी०ए०ਂ  की  मीटिंग में  समिति  के

 प्रतिवेदन  की  आलोचना  की  गई  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संकल्प  में  उन  क्षेत्रों  के  बारे

 में  पूछा  गया  है  जिनकी  उच्च  शिक्षा  को  जिम्मेदारी केन्द्रीय  सरकार  पर  संकल्प  के  सही  शब्दों

 को  ध्यान  में  रखते  हए  मैं  मंत्री  महोदय से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  समिति  को  उन  क्षेत्रों  की

 परिभाषा  देने  के  लिए  कहें  जहां  केन्द्रीय  सरकार  संविधान  के  वर्तमान  ढांचे  के  अंतरंग  अपना

 उत्तरदायित्व  निभा  सकती  ag  राज्यों  को  कम  अधिकार  देने  aaa  केन्द्र  को  alan  अधिकार

 बेने  का  मामला नहीं  संकल्प  में  क्षेत्रों  की  परिभाषा  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 प्रो०  एस०  नरूला  हसन  fears से  पता  चलता  कि  संकल्प  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सलाहकार

 बोर्ड  में  किया  गया  था  परन्तु  उसका  wader  उप रूप में  नहीं  किया  नत  मूल  प्रश्न  यह  है

 किकया  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  seq  शिक्षा  के  विकास  तथा प्रगति  के  लिए  कौर  अधिक  राशि

 द ेसकती  मामले  पर  योजना  आयोग  विचार  कर  रहा  है  ake  अ्रंतिम  निर्णय  राशि  की  उपलब्धता

 तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  इस  निर्णय  पर  आधारित  होगा  कि  उच्च  शिक्षा  के  मामले  में  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  राज्यों  को  किए  जाने  वाले  alder  का  क्या  अनुपात  हो

 Sto  नारायण  चन्द  राशि  का  प्रश्न  एक ग्र लग  प्रश्न  उच्च  शिक्षा की  विभिन्न

 दसियों  में  समन्वय  का  एक  क्षेत्र  होता  है  ।  उदाइरगा्थ  पंजाब  उच्च-न्यायालय  ने  एक  निर्णय  में

 कहा  हैकि  कि  जब  किसी  एक  विश्वविद्यालय  से  दूसरे  विश्वविद्यालय  में  क्षेत्र  के  प्रवेश  का  मामला

 स्पष्ट न  उसकी  परिभाषा  ake  aaa  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  करना  उच्च  शिक्षा

 के  समन्वय  क्षेत्र में  केन्द्रीय  सरकार की  क्या  भूमिका  होता

 Sto  एस०  नुरुल  मुझे  भ्राशंका है  कि  मैंने  प्रश्न  के  महत्व  को  नहीं  समझा  ।  उच्च  शिक्षा

 STAT  करना  इसे  स्तर  पर  लाने  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  की  है  ।  विश्वविद्यालय
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 अनुदान  आयोग  ने  कभी-कभी  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रत्येक  ome  के  tqTeq  की  दत  हुए  fafaa

 राज्य  सरकारों  azar  विश्वविद्यालयों  को  सिफारिशों  भेजी  ।  प्रभी  तक  विश्वविद्यालयों को  कोई  भी

 निदेश  भेजना  वांछनीय  नहीं  समझा  गया  क्योंकि  सरकार  नीति-निर्णयों के  अनुरूप  विश्वविद्यालयों

 को  चलाना  बेहतर  समझती  इसके  afar  समिति  किस  विषय पर  विचार  कर  सकती

 इसको  नहीं  समझ  हु

 कलकता  विश्वविघालय  के  वारे  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  पुनरीक्षण  समिति

 *92.  श्री  समर  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय की  विभिन्न  समस्याओं के  बारे  में  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  पुनरीक्षण  समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  प्रकाशित  की  जायेगी  ;

 क्या  समिति  की  सिफारिशों  समाचार-पत्रों  में  पहले  ही  प्रकाशित  हो चुकी  we

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ale  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने के  fav

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  करने  का  विचार

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  क  :  विश्वविद्यालय  अनुदान
 warm  ने  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  संबंधी  अपनी  समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 तथा  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  विचार  आमंत्रित  किए  आयोग द्वारा  राज्य  सरकार तथा

 विद्यालय  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समिति  are  की  गई  विभिनन  सिफारिशों पर  विचार

 करने के  बादे  ही  रिपोर्ट  के  प्रकाशित  करने के  प्रश्न  पर  विचार किया  जायगा

 ate  शभ्रायोग  द्वारा  समिति की  रिपोर्ट  oer  सिफारिशें  प्रेस  को  जारी नहीं  की

 गई  चूंकि  इन  पर  शसी  आयोग  दारा  विचार  किया  जाना  उनके  कार्यान्वयन की  पद्धति

 h  संबंध  में  सूचना देता  wet  अ्रसाम धिक

 श्री  समर  गुह  मुझे  यह  समझ  नहीं  ar  रहा  कि  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करने  के  मार्ग  में  सरकार  के

 समक्ष  क्या  बाधाएं  प्रतिवेदन  की  प्रतिप्रां  कई  व्यक्तियों  के  पास  हैं  wake  यह  प्रतिवेदन

 पश्चिम  बंगाल  में  चर्चा  का  विषय  बन  गया  है  ate  प्रतिवेदन  के  ore  सम्मेलन  भी

 हो  चुका  यह  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  क्यों  नहीं  रखा  जाता  इसे  प्रकाशित  क्यों  नहीं  करवा

 दिया  हम  प्रतिवेदन  के  गुण  दोषों  पर  विचार  कर  सकते  सिफारिशों को  क्रियान्वित  करने का
 मामला  एक  अलग  मामला  क्या  इस  प्रतिवेदन  में  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को  राष्ट्रीय  महत्व  का

 पुस्तकालय  समझने की  सिफारिशें  की  गई  Zi  यदि  वित्तीय झोर  प्रशासनिक  दायित्वों के

 सम्बन्ध  में  तथा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  राष्ट्रीय  महत्व  के  पुस्तकालय  को  जिम्मेदारियों  में  स्पष्ट

 रूप  से  क्या  अन्तर

 प्रो०  एस०  नूरुल  मेरा  ध्यान  समिति  की  विशिष्ट  सिफारिश  की  झोर  दिलाया  गया  है

 लेकिन  हम  विश्वविद्यालय  अनुदान  की  सिफारिश  को प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जिसमें  सिफारिशें  करने

 से  पूर्व  विश्वविद्यालय  के  बारे में  विश्वविद्यालय  तथा  राज्य  सरकार  के  विचार  मांगे  गए  हमारे

 पास  प्रतिवेदन  उपलब्ध है  जिसमें  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की

 सिफारिशें  एवं  विश्वविद्यालय  अनुदान  अ्रायोग  के  विचार  दिए  गए
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 श्री  समर  मैं  जानना  चाहता  चूंकि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  तथा  सत  सहन  के

 विद्यालय  के  बीच  क्या

 '
 अध्यक्ष  समय  पुरा  हो  चुका

 at
 समर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  में  इस  विषय  पर  विवाद  चल  रहा  मंत्री  महोदय

 ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  कलकत्ता  में  सम्मेलन
 सभा  लगा  faa  र WHI  तनना  विचार  गोष्ठियां  हो  रही

 मैं  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछना  चाहता ।  मंत्री  महोदय  को  चाहिए  कि  वे  उत्तर  को  पूरा

 अध्यक्ष  मैं  समय  को  नहीं  रोक  सकता
 ।

 समय  पहले  ही  पूरा  हो  चुका

 eS  EY  NS

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  विकास  एजेंसियों  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 को  लाभ

 *82.  श्री  पी०  एम ०  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  छोटे  किसान  विकास  एजेन्सियों  att  सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास

 एजेन्सियों से  भ्रनुसुचित  जाति  श्र  भ्रनुसूचित  जनजाति के  लोगों  द्वारा  उठाये  गये  लाभों  को
 दर्शनी

 वाले  wine  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  एकत्र  किये  जा  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  जातियों को  कौन-कौन  से  झाधिक  तथा

 wy  लाभ  प्राप्त
 हुए

 ?

 कृषि  थौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  शर  चौथी  योजना  के

 दौरान  छोटे  सीमान्त  किसानों  कौर  कृषि  श्रमिकों  की  विकास  एजेन्सियों के  अ्रन्तगंत  कृषक

 समुदाय  के  कमजोर  वर्गों को  लाभ  पहुंचाने के  लिए  इन  विशेष  कार्यक्रमों के  अंतर्गत  भाग  लेने

 वालों  का  चुनाव  करने  हेतु  शभ्रपनाये  गये  सिद्धातों  के  ager  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों

 के  किसानों  ak जो  इन  जातियों  तथा  जनजातियों  के  नहीं  के  बीच  कोई  भेद  नहीं  किया

 जाता  ।  वास्तव  में  इन  कार्यक्रमों  से  लाभ  उठाने  वाले  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  ak

 कृषि  श्रमिकों  में  से  से  अनुसूचित  जातियों  ak  कुछ  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग

 यद्यपि  इनके  ठीक-ठीक  आंकड़े  रखे  नहीं  गये  पांचवीं  योजना  के  ज  नई  छोटे  किसान  विकास

 एजेन्सी  में  विशेष  रूप  से  इन  वर्गों  की  शझ्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रयत्न

 किये  जायेंगे  ।

 पशु  प्रजनन  फार्मों  के  लिये  भ्रास्ट्रेलिया  से  सहायता

 *g4.  श्री  राजदेव  fag:  कया  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्रास्ट्रेलिया  हरियाणा  के  हिसार  क्षेत्र  तथा  झा साम  के  क्षेत्र  में  एक  एक

 पशु  प्रजनन
 फार्म

 खोलने  हेतु
 भारत

 को  सहायता देने  के  लिए  सहमत हो  गया
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 क्या  इसमें  शीतानुकूलित  वीर्य  केन्द्र भी  शामिल  atk ह

 क्या  नस्ल  सुधार  धज का यक्रम  के  संत  परीक्षित  सांडों के  उत्पादन के  लिए
 farra फाउंडेशन  स्टाक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जरसी  ae  फे  |  हि  ह  दि  किस्म  के  शुद्ध  नस्ल  वाले  पशु

 समुदाय  बनाने  हेतु  ये  परियोजनाएं  बनाई गई  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अ्ण्णासाहिब  पी०
 जी

 जी  a

 (7)  जी  att  भारत-श्रास्ट्रेलिया  पशु  प्रजनन  हिसार  में  विशुद्ध नस्ल  के  जर्सी
 ar  फ्रैंकलिन  छ  का  रखरखाव  तथा  भारत-प्रास्ट्रेलिया  पशु  प्रजनन  वारपेटा  में  संकर

 प्रजनन  कार्यक्रमों  के  लिए  west किस्म  के  सांडों  के  उत्पादन  के  लिए  केवल  विशुद्ध  नस्ल  के

 जर्सी  थि  का  रखरखाव  होगा  ।

 मद्रास  में  नए  विश्वविद्यालय को  स्थापना  करना

 *  87.  श्री  मुहम्मद  शरीफ  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  मद्रास  में  किसी

 नए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना करने  की  कोई  योजना है  कौर

 यदि  तो  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय  का  क्या  नाम  होगा  ake  वह  किस  प्रकार  का

 emirate  वह  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  रूल  हसन  )  :  विश्वविद्यालय

 ata  आयोग  को  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने का  झ्र धि कार  नहीं  एक  विज्ञान  तथा

 frat  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  संध  में  तमिलनाडु  सरकार  का  एक  प्रस्ताव  आयोग के  विचाराधीन

 भारतीय  खाद्य  निगम  कलकत्ता  के  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  को  खपाना

 *  88.  श्री  समर  क्या  कृषि  और  सिंचाई मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 ने  आश्वासन  दिया

 कि
 भारतीय  खाद्य  कलकत्ता  कार्यालय  के

 छंटनी  किए गए  1,000  श्रमिकों  को  शीघ्र  ही  खपाया  श्र

 क्या  उन्हें  खपाया जा  चुका

 कृषि al  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  :  शौर  कलकत्ता

 कम प्लेक्स  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  आवश्यकताओं से  फालतू  किराये पर  गई  भण्डारण

 क्षमता  को  छोड़ने  के  परिणामस्वरूप  लगभग  887  विभागीय  मजदूरों/कर्मचारियों  को  24-8-1974

 तक  उनकी  मजदूरी  तथा  wey  छंटनी  संबंधी  लाभ  देने  के  बाद  निकाल  दिया  गया  इनमें  से

 कुछेक  मजदूरों/कर्मचारियों  को  खपाने  के  प्रश्न  के  बारे में  भारतीय  खाद्य  निगम  बंगाल

 सरकार  कौर  संबंधित  संघों  के  बीच  बातचीत  हो  रही
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 कोसी  परियोजना  को  पूरा  करने  में  बिलम्ब

 *93.  श्री  एन०  fo  होरी  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोसी  परियोजना को  ga  करने  के  संबंध  में  नेपाल  की  दौर  से  कोई  विलम्ब

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  कारण  भारत  सरकार  हानि  उठा  रही

 सरकार  द्वारा  wa  an  कितनी  हानि  उठाई  गई  है  तथा  इस  परियोजना  को  शीघ्र

 पुरा  करने  की  दिशा  में  कया  प्रयास  किये  जा  रहे  है ं?

 परियोजना  प्राधि कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय में  उप-मंत्री  केदारनाथ  से

 कारियों  को  नेपाल में  15.  5  किलोमीटर  से  35  किलोमीटर  के  बीच  के  भाग  के  लिए  भूमि  का

 कब्जा न  मिलने  के  कारण  पश्चिम  कोसी  नहर  परियोजना  के  निर्माण  में  देरी  हुई  इसके

 रिक्त  नेपाल  में  15.5  किलोमीटर  तक  के  लिए  भूमि का  कब्जा  at  मिल  चुका  है  परन्तु  वहां

 किसानों  ने  खरीफ  के  दौरान  धान  की  फसल  बो  रखी  है  तथा  वे  जब  तक  फसल  नहीं  काटी

 नहर  की  खुदाई  नहीं  करने  दे  रहे

 नेपाल  क्षेत्र  में  नहर  के  भाग  का
 निर्माण

 कार्य  1975  तक
 तथा  भारतीय

 क्षेत्र  में  1979-80

 में  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रखा

 इस  मामले  को  नेपाल  सरकार के  साथ  उठाया  गया

 दिल्‍ली  में  भ्रनधिकृत  कालोनियां

 *  94.  कुमारी  कमला  कुमारी  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्‍ली  में  a  अघिकृत  का  नव  नन  कौन  सी  हैं  ake  इन  कालोनियों  में  श्रतुमानतः

 कितने  लोग  रह  रहे हैं  ;

 इन  कालोनियों  के  विकास  के  लिए  उत्तरदायी .  अधिकारियों  के  ताम  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  कालोनियों  को  मान्यता  प्रदान  करने का  है  कौर  यदि

 कब ?

 निर्माण  site  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  से  रद
 कालोनीਂ  का  wt  उस  कालोनी  से  होगा  जिसे  पहले  मान्यता  a  गई  किन्तु  wa  मान्यता

 समाप्त  कर  दी  दिल्‍ली  में  ऐसी  कोई  कालोनी  नहीं  जो  इस  श्रेणी  के  अन्तर्गत

 संभवतः
 इस  प्रश्न  का  संदर्भ  कालोनियोंਂ  से  है  जिनमें  से  कुछ  को  नियमित  कर  दिया

 गया  |

 किसी  भी  भूमि को  प्लाटों  में  नहीं  बांटा  जा  सकता  कौर  मकान  बनाने  के  लिए  नहीं

 बेचा  जा  जब  तक  कि  इसके  नक्शे  सेवा  संस्थापन  के  सक्षम  प्रधिकरण

 द्वारा  मंजूर  न
 किए  जाएं  कौर  इसके

 मारि  ग
 ने  इन  नक्शों के  तदनुरूप  भूमि  का  विकास  न  फिया  हो ।

 तत्पश्चात  प्रत्येक  प्लाटघारी  से  यह  अपेक्षा  की  जाती है  कि  वहू  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  करने  से  पूर्व
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 अपने  मकान  के  नक्शों  को  मंजूर  श्रेणीकृत  कालोनियों  में  कानून के  इन  उपबन्धों  का

 पालन  नहीं  किया  कई  मामलों  में  श्रनघधिकृत  निर्माण/काल्लोनियां ऐसे  क्षेत्रों/भूमि में  बन  गई  हैं

 जो  के  योजनाबद्ध  विकास  जीत  करने  के  लिए  अधिसूचित  की  गई  ate  जिसका  विभिन्न

 चरणों में  oat  किया  जा  रहा  इसके  अतिरिक्त  ,  कालोनियों  एसे  क्षेत्रों में  भी  बस  गई  हैं  जिनहें

 प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ari

 इन  कालोनियों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  समय-समय  पर  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया
 171  कालोनियों  को  नियमित  कर  दिया  गया  था  wea  33  कालोनियों  को  नियमित  नहीं

 x
 किया  गया  था  क्योंकि  वे  क्षेत्रों  ऐसे  क्षेत्रों  में  स्थित  थीं  जो  विश्वास  के  अनुरूप  नहीं

 कतिपय  मामलों में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 सभी  भ्रनधिकृत  विशेषकर  वे  जो  दिल्‍ली में  15-6-72  से  पूर्व  बनी  के
 मामलों  का  अध्ययन  करने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  ने  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय

 के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ताकि  सरकार  इन  कालोनियों  के  भविष्य

 के  बारे  में  निर्णय  ले  सके !

 यह  कहना
 ठीक  नहीं  है  कि  इन  कालोनियों  को  बसाते  के  लिए  कोई भ्रमणकारी  जिम्मेदार है  ।

 यह  नौकरी  की  तलाश  में  लोगों  के  बड़ी  संख्या  में  शहर  में  पर्याप्त  मकानों की  कमी

 भूमि  में  मुनाफाखोरी  करने  कों  दृष्टि  से  गैर-सरकारी  लोगों  में  भ्रनधिकृत  सौदेबाजी  करने

 शादी  जैसे  बहुत  से  कारणों से  पैदा  हुई

 Irrigation  Facilities  for  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh

 *95.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Wil  |  the  Mi tne  [vil  nister  of  Agriculture  aud  Irrigation  be

 pleased  to  state

 TOT fre  nme
 (a)  whether  any  fresh  steps  are  being  taken  by  Government  pr  oviding  irrigation

 facilities  to  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  in  view  of  the  unprecedented  drought  situation

 and this  year;

 (b)  if  so,  the  nature  and  extent  of  these  steps  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Sh.  Kedar  Nath

 Singh)  :  (a)  and  (b)  During  1974-75  an  allocation  of  Rs.  339.40  lakhs  has  been  made  for

 irrigation  works  in  Madhya  Pradesh  under  the  Drought  Prone  Area  Programme.  The

 Government  of  Rajasthan  have  also  proposed  an  allocation  of  Rs.  77  lakhs  under  the  same

 programme.  The  State  Governments  have  been  advised  that  all  Drought  Prone  Area  Pro-

 gramme  irrigation  schemes  spilling  over  to  1974-75  should  be  completed  on  a  top  priority

 basis.

 In  addition,  normal  pregramme  under  Major,  Medium  and  Minor  Irrigation  schemes

 ह  ह  co
 is  continuing  for  pro  viding  irrigation  facil  lis  to  the  two  States.
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 18  1974  लिखित  उत्तर

 का  अता  कालाइतिललगताल  काका  नानननवकामा  ककल

 नियंत्रित  तथा  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  का  खुदरा  ss  कौर  रिलीज  को  ae  चोरी  को  माता
 *  096.  श्री  ज्योतिमंय

 श्री  यम ना प्रसाद मंडल  :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  1974  तक  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  माह  नियमित  तथा

 खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  का  मूल्य  कितना-कितना  रहा  कौर

 इस  वर्ष  आरम्भ  से  ही  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  के  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  वृद्धि

 होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  ak  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  dat  शाह  नवाज  :  ae  जनवरी

 से  1974  के  दौरान  देश  भर  में  लेवी  चीनी  खुदरा  मूल्य  2.  15  रु०  प्रति  किलोग्राम  पर

 afar  रूप  में  समान  रहा  ।  उसी  अवधि  के  दौरान  देश  के  प्रमुख  केन्द्रों  पर  मुक्त  बिक्री  की  चीनी
 का

 खुदरा  मूल्य  बताने  वाला एक  विवरण  संलग्न  है  ।  यह  देखा  जाएगा  कि  लगभग  1974

 तक  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  के  खुदरा  मूल्य  काफी  स्थिर  रहे
 ।

 उसके  वाद  निम्नलिखित  कारणों  से  मूल्यों
 में  वुद्धि  हई  :--

 (i)  आन्तरिक  खपत  के  लिए  निर्मुक्त  किए  गए  चीनी  के  कोटे  में  कटौती  करने  के  जिसके

 परिणामस्वरूप  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  लेवी

 चीनी  की  मात्रा  में  कमी  करनी  पड़ी  इससे  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  पर  दबाव  पड़ा  |

 (ii)  15  1974  से  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  के  उत्पादन-शुल्क  की  दर  को  30  प्रतिशत

 से  बढ़ाकर  378  प्रतिशत  मूल्य  कर  दिया  गया  अर  1974 से  मुक्त

 बिक्री  की  चीनी  के  टैरिफ  qe  में  भी  वृद्धि  कर  दी  गई  ।

 (iii)  1973 की  तुलना  में  1974  के  दौरान  चीनी  का  बहुत  अधिक  निर्यात  किया  गया
 ।

 (iv)  अर्थ-व्यवस्था  में  मुद्रास्फीति  की  श्राम  प्रवृत्ति  ।

 wa  से  सामान्यतः  प्राप्त  होने  वालो  चोरी  की  मात्रा  से  अधिक  चीनी  को  प्राप्ति  पर  प्रीमियम  में

 बुद्धि का
 प्रस्ताव

 4.0  097.  श्री  नरेन्द्र  वह  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  चालू  पिराई  मौसम  में  गन्ने  से  सामान्यत
 :

 प्राप्त  होने  वाली  चीनी  की  मात्रा से
 भ्रमित

 चीनी  की  प्राप्ति  पर  प्रीमियम  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  कितने
 a

 उसके  संबंध  में  चीनी  उद्योगों  और  गन्ना  उत्पादकों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :

 से  भारत  सरकार

 ने  मौजूदा  पेराई  मौसम
 1974-75  के  लिए  गन्ने  का  मूल्य  न्यूनतम  मूल्य  8.  5  प्रतिशत या  उससे  कम

 उपलब्धि  पर  8.  50  रुपये  प्रति  क्विंटल  पर  पहले  ही  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  उपलब्धि  में  8  5  प्रतिशत

 से  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  मूल्य  में
 10

 पैसे  अधिक  देने  की  व्यवस्था  है
 ।

 पिछले  दो  पेराई

 21



 Written  Answers  November  18,  1974
 aaa  |,

 मौसमों  के  दौरान  गन्ने  क  न्यूनतम  मूल्य  8,  5  प्रतिशत  या  उससे  at  उपलब्धि  पर  8  रु०  क्विंटल
 ata  उपलब्धि में  ४  .  5  प्रतिशत से  प्रत्येक  0.  1  प्रतिशत  की  विधि  पर  मलय  में  9.  4  पैसे  प्रति  क्विंटल

 अधिक  देने  की  व्यवस्था  थी  कौर  इसलिए  यह  अधिसूचित  मूल्य  पिछले  मूल्य  से  भ्रमित  है

 wa  तक  प्राप्त  सुचना  से  पता  चलता  है  कि  उद्योग  कौर  उत्पादक  इस  वृद्धि  से  संतुष्ट  नहीं

 मारिजक्नेंग  विकास  खंड  में  ऋण  के  वितरण  की  जांस

 *  98.  श्री  बीरेन  एंग तो

 श्री  ato  के०  दास  चौधरी :  क्या  कृषि  कौर सिचाई म  त्री  19  1974  के  स्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2778 के  उत्तर  के  सम्बध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एस०  ण्फठ च  डी०  ए०  योजना के  अन्तर्गत  खासी  हिज्जे  के  मारिजक्नंग  विकास  खंड

 में  ऋणों  तथा  अ्रनदानों  के  वितरण  में  बड़े  पैमाने  पर  व्याप्त  कथित  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  मेघालय  राज्य

 सरकार  से  रिपोर्ट मिली  ak

 यदि  तो  विलम्ब  का  क्या  कारण  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  शाह  नवाज
 :

 जी  al  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Inclusion  of  Education  in  Union  List

 *99.  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  contemplate  to  include  education  in  the  Union  List

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  included;  and

 (८)  the  outlines  of  the  proposal  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (P  मै  ६  च् rafes  sor  S.  Nurul  Hasan)

 (a)  No,  Sir

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Financial  Assistaace  by  all  India  Sports  Council  to  various  States

 *100.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Educational,  Social  Welfare  and

 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  All  India  Sports  Council  gives  any  financial  assistance  to  each  State

 ery  year  for  the  development  of  Sports  in  States  and  ढ  so,  the  amount  of  financial  assis-

 tance  given  to  various  States  in  1971-72,  1972-73  and  1973-74  separately  ;  and

 (b)  whether  Bihar  has  not  been  given  any  representation  in  the  said  Council

 and  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  in  the  Department  of

 Culture  (Shri  Arvind  Netam) :  (a)  Grants  are  given  by  the  Ministry  of  Education  and  Social

 Welfare  to  the  State  Governments/State  Sports  Coun  cils.  on  the  recommendation  of  the Wil,
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 All  India  Council  of  Sports,  for  the  construction  of  Utility  Stadia,  Indoor  Stadia,  Swimming
 ated Pools,  flood-lighting  of  Play  Grounds,  holding  of  Coaching  Camps,  settir  tS  -up  of  Rural

 Sports  Centres  etc.  Details  of  grants  given  to  various  State  Governments/State  Sports

 Councils  during  1971-72,  1972-73  and  1973-74  are  given  in  the  statement  laid  on  the  table  of

 the  Sabha.

 [Placed  in  the  Library  See  No.

 (b)  According  to  the  Government  Resolution  setting  up  the  All  India  Council  of

 Sports,  no  representation  for  individual  States  is  provided.

 Wheat  and  Rice  to  Madhya  Pradesh

 801.  Shri  R.  V.  Bade  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to

 state

 (a)  the  quantity  of  wheat  and  rice  supplied  to  Madhya  Pradesh  by  the  Central

 and Government  this  year  month-wise;

 (b)  the  month-wise  demand  of  foodgrains  made  by  the  State  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Annasaheb

 P.  Shinde)  :  (a)  &  (b)  No  rice  was  demanded  by  or  allotted  to  Madhya  Pradesh  this  year.
 The  quantities  of  wheat  &  coarse  grains  demanded  by  the  State  Govt.  and  the  quantities

 supplied  from  the  Central  Pool  are  given  below

 (In  thousand  tonnes)

 Month  mand  Supplies
 1974  —

 Wheat  Coarse  Wheat  Coarse

 grains  grains
 ee  गाए एएए

 January  38.8  13.7

 February  38.8  16.1

 March  38.8  11.9

 April  38.8  8.4

 May  N.R  N.R  4.4

 June  10.0  0.3  0.1

 July  3.0  1.5  0.8

 August  3.0  2.3  0.4

 September  3.0  2.3  0.6

 O.tober  25.0  10.0  14.6  0.1

 November  25.0  10.0  *12.0

 ee

 (*Allotment)/N.R.—Not  received.
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 ह ene  ee  eee  णा

 नगर  निगम  के  शिक्षा  विभाग  के  दक्षिणी  जीन  घिन  आयोजित  बैठक  में  जेन  _- ata  का  भाषण

 802.  श्री  सरजू  कया  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  शिक्षा  विभाग  ने  ग्रीन  पार्क  जोनल  कार्यालय  में  19

 1974  को  दक्षिणी  जोन  के  अध्यापकों  तथा  मुख्याध्यापकों  के  सामने  जैन  मुनि  को  भाषण  देने  के  लिये

 आमंत्रित  किया

 क्या  भाषण  के  दौरान  जैन  मुनि  ने  लालफीताशाही  कौर  लाइसेंस  घोटाले  तथा  सदन  में

 लगाये  गये  का  सरकार  द्वारा  उत्तर  देने  की  की  चर्चा  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  शिक्षा  विभाग  द्वारा  आयोजित  बैठकों  में  इस  प्रकार  की  चर्चा  करना

 उचित ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 हां  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  से  प्राप्त  सूचना  के  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  था  ।

 ate  प्रश्नਂ नहीं  उठता

 पंजाब  को  उर्वरकों का  आवंटन

 803.  श्री  रघुनन्दन  लाल  कया  कृषि  site  सिंचाई  मंत्री
 यह  बताने की

 करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  चालू  वर्ष  की  afer  तिमाही  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  की  श्रावश्यकताओओं  के

 बारे  में  उर्वरक  की  सप्लाई  की  समस्या  का  सामना  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  में  पंजाब  को  कितने  उर्वरक  का  आवंटन  गया है  ;

 और

 क्या  उक्त  राज्य  की  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वह  पर्याप्त  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  sara
 :

 जी  हां
 ।

 समग्र  उपलब्धि  की  कठिन  स्थिति  होने  के  बाबजूद  भी  पंजाब  की  मांग  को  पूरा  करने
 के

 लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किये  गये  हैं  ।  रवी  74-75  1975)  के  लिए  एन०

 की  स्वीकृत  निबल  मांग  1,98,000  मीटरी  पी  ०2  की  72,500  मीटरी  टन  को

 की  20,000  मीटरी  टन  थी  ।  इसकी  तुलना  में  राज्य  को  वस्तुत  :  1,67,200  मीटरी  टन

 50,750  मीटरी  टन  पी  ०2  शौर  20,000  मीटरी  टन  ्रो ०  का  झ्रावंटन  किया  गया  है  ।

 यह  ated  राज्य  की  मांग  से  कुछ  कम  जो  श्रपरिहाये  है
 ।

 कृषि  विकास  के  लिये  गुजरात  को  वित्तीय  सहायता

 804.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  ale  कौर  सिचाई  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1972-73  शौर  1973-74  में  कृषि  विकास  योजनाओं  के

 लिये  गुजरात  राज्य  को  कोई  वित्तीय  सहायता
 दी  थी  ;

 कौर
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 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभ  दास  :  हां  ।

 wafer  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेंगी ।

 महाराष्ट्र  को  घटिया  बीजों  को  सप्लाई

 805.  श्री  वसन्त  ,  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  के  काश्तकारों  को  सप्लाई  किये  गये  बीज  घटिया

 किस्म  के  पाये  गये  हैं  जिसके  कारण  फसलों  को  भारी  हानि  हुई  है
 :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  यह  मामला  उठाया  है  :

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  प्रभावशाली  किस्म  नियन्त्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाय

 किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  राष्ट्रीय बीज  निगम  ने

 महाराष्ट्र  के  किसानों  को  घटिया  किस्म  के  बीज  सप्लाई  नहीं  किए  हैं  ।

 भारत  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  गुण  नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  कर  रही  है  ।  बीजों  के

 लिए  उगाई  जाने  वाली  फसलों  का  निगम  के  निरीक्षकों  द्वारा  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  किया  जाता  है

 बीज  सप्लाई  करने  से  पहले  प्रयोगशाला  में  उनके  आदि  का  परीक्षण  किया  जाता  है
 |

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  दाखिला  नियमों  का  कथित  उल्लंघन

 806.  श्री  हरविन्द  एम०  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  झ्र धि कारियों  द्वारा  दाखिला  नियमों  का  गम्भीर

 उल्लंघन किया  गया  है  ;

 क्या  दाखिले  ate  छात्रवृत्ति  के  मामले  में  भी  राजनैतिक  प्रभुत्व  का  बोलबाला  रहता  है  ;

 और

 यदि  at,  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरुल  :  कौर

 लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  agar,  दाखिले  अथवा  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के

 मामले  में  न  तो  नियमों  का  उल्लंधन  gar  है  कौर  न  ही  किसी  प्रकार  का  कोई  राजनीतिक  हस्तक्षेप

 ga  है  ।

 दाखिला  चाहने  वाले  उम्मीदवारों  की  शैक्षिक  योग्यता  के  साथ-साथ  जिन  पतलूनों  पर  महत्व  दिया

 जाता  है  तथा  जो  विश्वविद्यालय  के  उद्देश्यों  के  अनुकूल
 वे

 निम्नलिखित
 हैं  —

 (1)  अ्राथिक  पिछड़ापन

 (  2 2  )  पि  अन्य

 (3)  क्षेत्रीय  पिछड़ापन
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 —

 छात्रों  को  उनके  समग्र  गुणावगुणों  के  आघार  पर  तथा  नियमों  के  भ्रनुसार  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 श्रमिक  दृष्टि  से  निबल  वर्ग  कौर  कम  राय  वाले  ait  को  श्रावास  कौर  नगरीय  विकास  निगम  द्वारा

 सहायता

 807.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  कया  निर्माण  प्रौढ़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  )  कया  कौर  नगरीय  विकास  निगम  लिमिटेड  समाज  के  झार्धिक  दृष्टि  से  निर्बल  वर्ग

 शर  कम  वाले  ग्रुपों  को  सहायता  देने  में  कहां  तक  सफल  रहा  है  ;  atk

 उक्त  संगठन द्वारा  दी  गई  रियायत  का  कितने  लोगों  ने  लाभ  उठाया  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  सोहन  :  तथा  श्रीवास

 तथा  नगर  विकास  निगम  fero  ने  अ्रपने  प्रभाव  कार्य  करने  के  पिछले  3  वर्षों के  लगभग  106.  25

 करोड़  रुपये  की  लागत  की  योजनाएं  मंजूर  की  हैं  ।  मंजूर  की  गई  योजनाओं  में  3,000

 फ्लैटों  का  निर्माण  हो  चुका  जिनमें  से  2,300  मकान  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग/निम्न  भराय  ह

 के  लिए  हैं  ।  लगभग  18,500  मकान/फ्लैंट  निर्माणाधीन  जिनमें  से  15,700  मकान  इन  वर्गों  के  लिए
 जे
 ए  {

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  धनराशि  का  उचित  उपयोग

 808.  श्री  एन०  प्यार  क्या  निर्माण  शौर  mata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रत्येक  वर्ष  आवंटित  बजट  की  पुरी  धनराशि

 व्यय  करने  में  भ्रसमथं  रहा  है  कौर  वह  aga  सी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  कर

 यदि  तो  विकास  प्राधिकरण  को  बजट  तैयार  करने  के  लिए  ak  वर्ष

 के  दौरान  केवल  उन्हीं  कार्यों  के  लिये  प्रावधानों  जिनके  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  का  उपबन्ध  करने  के

 लिये  उचित  वित्तीय  अनुशासन  से  काम  लेने  के  निदेश  दियें  जायेंगे
 ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्रालय  में  राज्य  मनदो  मोहन  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  राय  तथा  व्यय  की  अपनी  योजना  बनाता  यह  योजन  1973-74  के  दौरान  सीमेंट  की

 अत्यन्त  कमी  तथा  सप्लाई  की  अनिश्चितता  शर  प्रत्याशित  ऋण  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  मस्त-व्यस्त

 हो  गई  थी  ।  विकास  प्राधिकरण  ने  झुग्गी-झोंपड़ी  उन्मूलन  योजना  के  लिए  सरकार  द्वारा

 भ्राबंटित  विधियों  का  उपयोग  कर  लिया  था  |

 कोयले  की  धन  के  उपलब्ध  न  होने  वाणिज्यिक  भवनों  के  निर्माण

 पर  रोक  को  देखते  हुए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  अपनी  बजट  सम्बन्धी  स्थिति  का  पुनरीक्षण  कर  रहा

 उर्वरकों  का  प्रयोग  करने  सम्बन्धी  नई  योजना

 809.  श्री  कार  ato  स्वामीनाथन :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  मितव्ययता  कौर  कार्यकुशलता  के  लिये  यूनिट-वार

 उर्वरकों  का  प्रयोग  करने  सम्बन्धी  नई  योजना  तैयार  की  है  ;
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 os  ऋण

 यदि  तो  इस  नई  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  ak
 उनको  के  प्रयोग  की  नई  योजना  से  रवी  की  फसल  को  कहां  तक  लाभ  होने  की  आशा  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज़  :  जी  हां  ।

 are  सरसों  जैसी  रबी  की  फसलों  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  बारानी

 स्थितियों  के  भ्रन्तर्गत  उगाया  जाता
 श्राम  तौर  वुमन के  समय  मिट्टी  में  काफी  तभी  रहती

 लेकिन कुछ  समय  बाद  कम  हो  जाती  देश  के  बहुत  से  भागों  में  श्रक्तूवर  के  पहले  पखवाड़े  में  वर्षा

 हुई  थी  ale  ऐमा  सोचा  गया  था  कि  बनाके  समय  मिट्टी  में  की  कम  से  कम  मात्रा  में  जनवरी  देकर  इस  वर्षा

 का  लाभ  उठाया  जाएगा  ग्रोवर  बाद  में  नाइट्रोजन  की  झ्रावश्यकता  पड़ने  खड़ी  फसल  में  नाइट्रोजन  छिड़क

 कर  उसकी  पूर्ति  की  सकेंगी  ।

 उर्वरक  देने  के  कारगर  तरीके  का  विस्तृत  रूप  से  अध्ययन  किया  गया  एक  साथ  बीज
 उर्वरक  डालने  वाली  सीड  को  मदद  से  वुग्राई  के  समय  सभी  उर्वरकों

 को  बीज  के  नीचे  देने  का  तरीका  सबसे  अधिक  कारगर  पाया  गया  att  सामान्य  प्रयोग  के  लिए

 इसकी  सिफारिश  की  गई  है  ।  पर  भ्र भी  तक  ऐसी  सीड  डिले  साथ  बीज  कौर  उर्वरक  डालने  वाली  )

 किसानों  में  अधिक  प्रचलित  नहीं  हैं  ।  जहां  एक  साथ  बीज  कौर  उर्वरक  डालने  वाली  fea

 उपलब्ध  नहीं  वहां  ४... 14 पारा  विधि  से  मिट्टी  में  ट्रक  देने  का  तरीका  सबसे  अच्छा  साथ  ही  हल

 के  पीछे  कंड में  हाथ  से  बीज  बीया  जाता  है
 ।

 जहां  उकेरा  देने  के  उपरोक्त  दोनों  तरीकों  में  से  किसी  को  भी  अपनाना  असम्भव न  वहां

 खेत  तैयार  करने  के  लिए  अन्तिम जुताई  करते  समय  खुले  कुंडा  में  बे्रक  डाल  दिया  जाता
 +

 >
 बीज  स्थानीय विधि  से  at  feat  जाता  |

 जहां  मिट्टी  में  मौजूद  पोटाश  की  मात्रा  कम  वहां  गेहूं  शौर
 जौ

 की  फसलों  में  20  से
 25

 किलो  ग्राम  पोटाश  फी  हेक्टर  की  दर  से  मूल  खाद  के  रूप  में  दी  जा  सकती  है  |

 उत्तरी  afar  के  मैदान  की  कुछ  जलोढ़  मिनटों  में  उपलब्ध  जिंक  की  मात्रा  में

 कमी  पायी  गयी  जिनमें  उगाया  गयी  गेहूं  और  जौ  की  फसलों  में  जिस  की  कमी  के  लक्षण

 दिखाई  पड़ते  है  कौर  इसके  फलस्वरुप  फसल  की  उपज  कम  होती  है  ।  ऐसे  क्षेत्रों wae  उर्वरकों

 के  साथ  मूल  खाद  के  रूप  में  10  से  25  किलोग्राम
 जिस

 सल्फेट  फी  हैक्टर  की  दर  से  दिया  जा  सकता
 क

 है  प्र  इस  प्रकार  यह  एक  रोगरोधी  उपाय  के  रूप  में  भी  श्राशाजनक  साबित  हो  सकता  है
 |

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  सुझायी  गयी  उवेरक  प्रयोग  की  नयी  योजना  से

 रबी  की  फसलों  के  लिए  उपलब्ध  उर्वरक  का  अत्यधिक  कारगर  ढ़ंग  से  उपयोग  करने  में  मदद  सिलेगी  ।

 तीस्ता  बाद  संबंधो  मानस  समिति  का  प्रतिवेदन

 810.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता

 श्री  लुतफल हुक  :

 क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीस्ता  बाढ़  संबंधी  मानसिंह  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 अराज

 तक  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  प्रतिवेदन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 समिति  बनाने  श्र  प्रतिवेदन  तैयार  करने  पर  कुल  कितनी  धनराशि खर्च  हुई  है  ?
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 ite  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अकेदार नाथ  :  से  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  द्वारा  गठित  मानसिंह  समिति  बंगाल  ate  जांच  1959)
 ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 तीस्ता  की  बाढ़ों  की  समस्या  पर  विचार  नहीं  किया  था  ate  नहीं  समिति  के  कार्यों  में  der  को  सम्मिलित

 किया गया  था  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  खजानची  द्वारा  दुर्िनियोजन

 811.  श्री  रामचन्द्रन  कड़ ना पल्ली  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  एक  खजानची  के  लेखों  में
 गड़बड़

 करने के  आरोप  में  गिरफ्तार किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  ,

 यदि  तो  उक्त  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  :  से  हां

 बंगलौर  पुलिस  द्वारा  कोषाध्यक्ष  के  विरुद्ध  एक  आपराधिक  मामला  दर्ज  किया  गया  पुलिस  ae  जांच

 कर  रही है  ।

 भारत  के  खाद्यान्न  के  आयात  के  बारे  में  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  का  श्रनुसान

 812.  श्री  दिनेश  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  gat  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  भारत  की  खाद्यान्न  की  रायात  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताग्रों

 का  कोई  श्रीमान लगाया  है

 यदि  तो  उनका
 अनुमान

 कया

 सरकार  के  अनुमान  से  यह  कितना  न्यूनाधिक

 सरकार
 का

 इस  आवश्यकता  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी०  :

 संबंधी  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  अन्तर  सरकारी  ad  के

 18

 वें  अधिवेशन

 की

 ड्राफट  xe Feate Tras
 वह  गेहूं  के  मामले

 के  अनुसार
 की  रायात  संबंधी  झ्रावश्यकताओं  का  जो  झ्रनुमान  लगाया  गया है

 में  30  लाख से  50  लाख  मीटरी टन  तक  है
 तथा  मोटे  wa  के  बारे  में  sata  से  10  लख  मीटरी

 टन  तक  है  ॥

 भारत  सरकार  विदेशों  से  जितनी  मात्ना  में  खाद्यानों  के  आयात  करने  तथा शौर

 खरीदने  की  आवश्यकता समझती  उससे  संबंधित  स्थिति
 की

 निरंतर  समीक्षा  करती  है  ।

 डिब्रूगढ़  में  कथित  कटाव

 813.  श्री  नरूला  क्या  कृषि
 झर

 सिंचाई  मंत्री  यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  डिबरुगढ़  (ara)  में  कथित  कटाव  की  कौर  दिलाया  गया है
 जिस  से

 ते  |  कौर
 डिब्रूगढ़  में  maw  चाय  विमान  कौर  ala  मेडिकल  कालेज  को  खतरा  हो  गया

 केन्द्रीय  सरकार  ने  माजुली  जो  विश्व  का  सबसे  बड़  नदी तटीय  दुविधा  alt  प्रयोग
 4

 संस्कृति  का  ara  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  है

 28
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 fy  site  सिचाई  में  केदारनाथ  :  जी  हां  राज्य  सरकार

 जिसें  यह  मामला  निर्दिष्ट  गया  सुचना दी  है  कि  ate  कटाव  को  रोकने  के  लिए  सभी

 संभव  उपाय  किए  गय  थे  तथा  स्थिति  नियंत्रण  में  है  ।

 बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  के  प्रायोजन  तथा  कार्यान्वयन  का  कार्य  राज्य  सरकार  जिसे

 मजूली  saga  को  कथित  बाढ़  तथा  कटाव  समस्या  का  मामला  निर्दिष्ट  कर  fear  गया  है  |

 Effect  of  D.D.T.  on  Agriculture

 814,  Shri  Shrikrishan  Agarwal  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased

 to  state

 (a)  the  quantity  of  D.D.T.  made  available  for  agricultural  purposes  in  the  country;

 (b)  whether  many  scientists  of  the  world  are  of  the  view  that  excessive  use  of  D.D.T.

 in  agricultural  is  harmful  for  health;

 (८)  whether  the  scientists  have  warned  the  developing  countries,  particularly  India,

 for  its  excessive  use  in  agriculture;  and

 (d)  if  so,  the  percentage  of  its  use  in  agriculture  and  the  reaction  of  the  Government

 in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas

 Patel)  :  (a)  In  1973-74,  about  3,000  metric  tonnes  of  technical  grade  DDT  was  made  ava-

 ilable  for  agricultural  purposes.

 (b)  &  (c)  :  Conflicting  views  on  the  hazards  to  human  health  because  of  excessive  use

 of  DDT  in  agriculture  have  been  expressed  by  scientists  based  on  circumstantial  evidence  of

 the  effect  on  other  forms  of  life,  including  birds.  Scientists  in  the  field  of  ecology  and  wild

 life  conservation have  warned  about  the  continuous  accummulation  of  DDT  in  the  envi-

 ronment  and  in  certain  forms  of  birds  through  food  which  produces  carcinogenic  effect.

 However,  there  is  yet  no  well  substantiated  evidence  of  the  effects  on  human  health.

 (d)  The  present  level  of  consumption  of  pesticides  in  India  is  very  low.  The  consump-
 tion  of  all  pesticides  annually  is  only  about  35,000  to  40,000  tonnes.  Of  this  quantity,

 DDT  accounts  for  only  8%  DDT  is  relatively  inexpensive  and  a  broad  spectrum  pesticides

 and  is,  therefore,  sidely  adopted  by  the  farmers.  Considering  that  the  benefit-risk  ratio  is

 in  favour  of  DDT  it  has  been  decided  to  continue  the  use  of  this  chemical  both  in  public

 health  and  agricultural  programmes.

 सेक्टर  गोल  नई  दिल्‍ली  के  टाइप  II  के  क्वार्टरों  में  पायलटों  का  लगाया  जाना

 815.  श्री  ज्ञानेश्वर प्रसाद  यादव  :  क्या  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नई  दिल्‍ली  के  गोल  मार्केट  के  सेक्टर  प्ले  11)  क्वार्टरो ंके  निवासियों  से  asa

 क्वार्टरों  में  की  सम्बन्धी  ्रावेदन-पत्न  लम्बी  अवधि  से  प्राधिकारियों  के  विचारा

 धीन  कौर

 यदि  तो  इन  आवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  सम्बन्ध  व्यक्ति

 स्वीकृत  सीमा  से  अधिक  व्यय  वहन  करने  के  लिए  तैयार
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 निर्माण  Riz  cs  ie Watt  में  राज्य  मती  -न  मोहन  enfemt)  :
 जी  हां  ।  वित्तीय

 कठिनाई  तथा  प्रतिबंध के  कार्य  को  इस  समय  area  करना  सम्भव  नहीं  है

 काम-वन  तथा  प्लाई  लकड़ी  को  खेतो

 816  श्री  शक्ति  कुमार  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 वन  विज्ञान  विकास  के  झधीन  फार्म-वन  तथा  प्लाई  लकड़ी  की  खेती  संबंधी  योजना  का

 ब्योरा  ay  ह
 कै

 qa  शौर  पूर्वोत्तर  राज्यों  ने  उक्त  योजना  को  राज्य  क्रियान्वित  करने के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  ate

 उक्त  योजना  के  लिए  वर्षवार  ate  राज्यवार  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूरी  की  गई  तथा

 अव  तक  इससे  क्या  परिणाम  निकले ?

 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  )  देश  में  इंधन  at  लकड़ी

 को
 भारी  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  परती  भूमि  तथा  wa  सीमान्त  भूमि  में  इंधन  लकड़ी  की  किस्में

 लगने  के  लिए  फार्म  वानी  की  तथा  इंधन  की  लकड़ी  के  रोपण  लकड़ी  के  रोपण  को  की  एक  योजना

 राज्य  क्षेत्र  में  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  थी  ae  भी  विचार  था  कि  इस  योजना  से  किसानों

 के
 हलों  श्रादि  के  लिए  काम  भाने  वाली  छोटी  लकड़ी  की  जरूरत  भी  पूरी  हो  सकेगी  ।  तीसरी  योजना के  दौरान

 3.  63  करोड रु०  का  एक  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  था  जिसमें  से  1.  10  करोड  रु०  की  रकम  की

 चुकी  1966--69 के  दौरान  1.  52  करोड़  खड़े  किए  गये  थे  ।  चौथी  योजना  वधि  के  दौरान  राज्य  क्षेत्र

 में  4.  40  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  पांचवीं  योजना  के  दौरान  योजना  आयोग  ने  राज्य  क्षेत्र  में

 200  करोड  रु०  की  कौर  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  में  18.00  करोड  रु०  की  अस्थायी रूप  से  व्यवस्था

 करने  की  सिफारिश की  है

 संलग्न  विवरण  में  तीसरी  योजना वधि  तथा  1966-67,  1967-68  तथा

 1968-69 के  दौरान  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  द्वारा  कार्यन्वित हुए  कार्यों  तथा  उन  पर  किए गए  खर्चे  के

 संबंध  में  जानकारी दी  गई  है  ।

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  संबंध  में  राज्यों/संघ  शासित  राज्यों  से  जानकारी  एकत्र  जा

 रही  है  श्र  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रखा  दी  जाएंगी  ।

 विवरण

 फार्म  वाली  को  तथा  इंधन  की  लकडी  के  पंडों  को  रोपाई

 (Bo  लाखों  में
 न

 राज्य/सघ  शासित  राज्यों  के  नाम  किया  aq ॥  RI
 a  So  SS  TS  SE  ES  PFT  A

 तीसरी  1966-67  1967-68  1968-69  कुल

 वर्षीय  योजना  (1961-69)

 61-66

 ल

 गला
 विहार

 a
 3.45  1.25  3.94  8.64
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 Gar  Ce  eee  ie

 मेघालय  क़सम  के  अ्रत्तर्गत  शामिल  कर  लिया  गया

 नाबार्ड  0  4A  0,23  52  19

 उड़ीसा  |  72  1,33  21  26

 fager  +2  M,  07  0,26  12  87

 प०  बंगाल  38  38

 अरुणाचल  प्रदेश  2.87  0.88  0.58  0  81  14

 मिजोरम  असम  के  gata  शामिल  कर  लिया  गया

 ce ee  a  EE  A  SY नन

 योग  जज  29  6.56  3.65  7.98  23  48
 ना

 चीनी  के  लिये  ईरान  से  ऋण

 817.  श्री  एम०  रामगोपाल

 श्री  गजाधर  मांझी  :

 श्री  एम०  एस०  पुरती  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे कि  :

 क्या  ईरान  हमारे  बड़े  चीनी  कारखानों  के  लिये  200  करोड़  रुपये का  ऋण  देने  के  लिये

 सहमत हो  गया  कौर

 तो  उक्त  ऋण
 की  हैं  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :

 श्र  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान के  लिए  ईरान  से  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  भी  सुझाव  दिया  गया

 था  ,  लेकिन  इस  संबंध  में  ईरान  की  प्रतिक्रिया  का  अभी  पता  नहीं  चला  है

 राजस्थान में  सिचाई  परियोजना

 818.  श्री  श्रीकिशन  मोदी :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  खेतिहरों कौर  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  राजस्थान  राज्य  में  सिचाई

 परियोजना की  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उक्त  व्यवस्था  का  ब्यौरा क्या  है  ;

 उक्त  व्यवस्था से  राजस्थान  राज्य  के  किन  कस्बों  ate  जिलों  को  लाभ

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  केदारनाथ  fag):  से  छोटे  किसानों के

 लिए  प्रारंभ  किए  गए  लघु  सिंचाई  कार्यक्रम  ये  हैं  —

 (i)  लघु  कृषक  विकास  अभिकरण  डी०  Yo)  और

 (ii)  उपाधिक  कृषक  श्र  कृषि  श्रमिक  अभिकरण  ए०  इन  स्कीमों  के

 अन्तर्गत  विभिन्न  सेक्टरों  के  लिए  कोई  पूरक  योजनावार  प्रावधान  नहीं
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 इन  स्कीमों  के  अन्तर्गत  राजस्थान  के  विभिन्न  जिलों में  1974-75  ad के  लिए  निम्नलिखित

 राशियों का  प्रावधान  किया गया

 काय  क्रम

 रुपयों में
 rr  ee ee

 एस  ०एफ  ०डी  ०ए  ०

 2.  भरतपुर  40

 17

 4.5 एम  एचएएल ०

 9.5

 उपयु क्त  के  बहते  मध्यम ae  लघु  सिंचाई  कार्यों  के  सामान्य  कायम  से  भी

 छोटे  किसानों  को  लाभ  प्राप्त  होंगे ।

 चना  ata  को  safer

 819,  श्री  स्वर्ण  सिंह  सोनी  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  के  किसानों  ने  गेंहूं  की  बुनाई  को  बन्द  करने  चना  बोने  की  घमकी  दी

 जो  अधिक  लाभप्रद है  ;  ak

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  बौर  सिचाई  dara  में  उप-मैती  प्रभ दास पटेल  तथा  tat  1974-

 75  के  दौरान  पंजाब  तथा  wea  विभिन्न  राज्यों  में  te  तथा  चना  की  ars  के  क्षेत्र  के  पक्के  अनुमान

 1975  में  उपलब्ध  होंगे  ।  1973-74  के  जबकि  गेहूँ  की  कम  क्षेत्र  में  बुवाई

 हुई  हाल  के  वर्षों  में  पंजाब  में  गेहूं  की  बुवाई  के  क्षेत्र  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  इसके  राज्य

 में
 चना

 की  बुवाई के  क्षेत्र में  काफी कमी  हुई  लेकिन  वर्ष  1973-74 में  चना  कुछ

 अधिक  क्षेत्र
 ्य

 वर्ष  19  73-74  के  दौरान  वर्षा  न में  बुवाई  हुई  थी  ।  होने

 फसल  की  बुवाई  के  समय  बिजली  की  रहने  के  कारण  पंजाब  में  की  बनाई  के

 ad
 ७

 थोड़ी कमी  हुई  है  ।  इस  वर्ष  बिजली  की  सप्लाई  बढ़ाने  तथा  नलकप/पम्पसेटों  के  लिए

 डीजल  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहें

 परिवहन  ate  में  फल  ale  सब्जियां  खराब  हो  जाना

 820.  at  देवेन्द्र सिह  गरचा  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  इस  समय  पैदा  होने  वाले  20  प्रतिशत  फन  शौर  सब्जियां  परिवहन  भंडार

 a  परिष्करण  की  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  खराब  हो  जाती  कौर

 खराब  होने  से  बचाने  के  लिये a  a4 ज  Sim  क्या  उपाय  किये  जा यदि  al  तो  उनको  हैं
 ?
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 fy  तथा  Rata  में  राज्य  संघी  शाह  नवाज  :  waft  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  ले  जाने  तथा  संग्रह  करने  के  कार्य  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  फलों  तथा  सब्जियों  की  कुछ

 मात्ना  खराब  हो  जाती  इस  प्रकार  की  हानियों  की  मात्रा  का  कोई  ठीक-ठीक  अनुमान  उपलब्ध

 नहीं है  !

 इनकी  खराब  होने  वाली  सालना  में  कमी  करने  के  लिये  किये  कुछ  उपाय  ये

 क्रय-विक्रय  की  सुविधायें  व  प्रोसेसिंग  सेवायें  विकसित  शीत  भण्डारों  की  स्थापना  खराब

 हो  जाने  वाले  पदार्थों  के  संचय  के  बाद  के  उपचार  के  बारे  में  अनुसंधान  कार्यक्रम  प्रारम्भ  जिससे

 कि  वे  प्रतीक  समय  तक  खराब  न  हों  ।

 महात्मा  गांधी  को  समाधि  पर  नहर  का  प्रा  किया  जाना

 821.  सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल  :  क्या  निर्माण  कौर  ग्रा वास  मस्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महात्मा  गांधी  की  समाधि  को  सुन्दर  बनाने  के  लिये  वर्ष  1962  में  निर्माण  मंजूर

 की  गई  नहर  तक  पड़ी  है  प्रौढ़  उसमें  खड़े  गन्दे  पानी  में  मच्छर  पैदा  होते  रहते  और

 यदि  उक्त  काय  कब  तक  पूरा  हो

 निर्माण  कौर  ग्रा वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  नहरें

 तथा  लैंगूनों  का  निर्माण  हो  चुका  है  तथा  ये  समाधिक्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 \  ख  )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Land  Allotted  to  Akhil  Bharatiya  Netra  Sudhar  Sangh,  Lajpat  Nagar,  New  Delhi.

 822.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  land  allotted  to  the  Akhil  Bharatiya  Netra  Sudhar  Sangh,  2F,  Lajpat
 Nagar,  New  Delhi,  for  building  a  hospital  had  been  handed  over  to  the  Government  by  it
 on  the  26th  April,  1969;

 (b)  whether  some  persons  have  illegal  occupation  on  the  above  land  and  the  Govern-
 ment  have  allotted  it  to  Dr.  Bhagwan  Das  Smarak  Trust  (Dr.  Bhagwan  Das  Memorial
 Trust);  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  which  Government  have  reallotted  this  land  when  they  held

 the  view  that  the  use  of  this  land  for  building  resideatial,  houses,  oil  and  iron  godowns

 washing  factory,  schools,  dairies,  canteens  and  such  other  purposes  was  illegal  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  The  All  India  Blind  Relief  Society  surrendered  to  the  lessor  the  lease-hold  rights
 in  the  land  including  all  the  appurtenances  thereto  by  executing  a  Surrender  Deed  on  26th

 April,  1969.

 (0)  Some  portions  of  the  premises  are  in  unauthorised  occupation.  The  land  has  not
 been  allotted  to  Dr.  Bhagwan  Das  Smarak  Trust  (Dr.  Bhagwan  Das  Memorial  Trust).

 (c)  Does  not  arise.

 43  LSS/74—4

 33



 Written  Answers  November  18,  1974
 He

 Ground  MUS nite
 Development  in  Tawa  Command  Area

 824.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to
 State  ;

 (a)  Whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  has  sent  to  the  Government  a  pilot
 4 scheme  for  the  development  of  groundnut  in  the  Tawa  Command  Area;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  a  uu nd  [rrigz ह ation  (Shri  Prabhudas

 Patel)
 :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Question  does  not  arise.

 Facilities  to  Sugar  Mills  to  increase  Sugarcane  production

 825.  Shri  Lalji  Bhai  :  Wil!  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to

 State  the  steps  being  taken  by  Government  to  provide  facilities  such  as  water,  manure  and

 road  construction  in  order  to  increase  sugarcane  production  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriulture  &  Irrigation  (Shri  Prabhudas  Patel)  :

 The  major  sugarcane  growing  states  have  in  operation  sugarcane  Development  Scheme  with-

 a  view  to  augmenting  the  production  of  sugarcane.  These  schemes  lay  emphasis  on  (i)  rais

 ing  of  seed  nurseries,  (ii)  distribution  of  improved  seed  cane,  (iii)  distribution  of  fertilizers,

 (iv)  demonstrations,  (v)  plant  protection  measures,  (vi)  construction  of  roads  around  sugar
 factories  and  (vii)  augmenting  irrigation

 potential
 in  factory  areas  etc.

 With  a  view  to  supplementing  these  efforts,  it  is  proposed  to  launch  a  Centrally  Spon-
 sored  Scheme  on  Sugarcane  Development  during  the  Fifth  Plan  period  around  existing

 sugar  factory  areas  in  the  country.  The  main  components  of  the  scheme  are

 (i)  healthy  seed  cane  production;  and  distribution  for  commercial  cultivation;

 (ii)  demonstration  of  improved  practices  for  plan  and  ration  cane;

 (iii)  training  of  cane  development  workers  at  State  level;

 (iv)  Plant  protection  manures;

 (v)  construction  of  link  coads  around  the  factories;  and

 (vi)  provision  of  technical  staff  for  successful  implementation  of  the  scheme.

 Unauthorised  Construction  in  Delhi

 826.  Shri  B.S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  unauthorised  constructions  on  large  scale  have  come  up  in  Delhi  by  1974;

 (b)  if  so,  the  factors  responsible  for  this  and  since  when  these  have  been  going  on;

 and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  check  such  construction  and  the  number  of
 BRaAce  araac

 those  officers  or  employees  punished  in  wt  10980  aldo  and  terms  of  office  such  construction

 have  come  up  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  श M  inistry  of  Works  and  Housing  (Shri  Mohan  Dharia):

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  is  mainly  due  to  influx  of  people  from  outside  to  Delhi  and  natural  growth  of

 population  in  Dethi.

 (c)  The  Municipal  Corporation  of  Delhi  takes  action  against  unauthorised  construc-

 tions on  the  areas  under  its  jurisdiction  Suitable  action  is  taken  by  the  Municipal  Corporation
 of  Delhi  against  its  employees/officials  for  failure  to  take  action  against  unauthorised  cons-

 tructions.

 The  D.D.A.  is  also  taking  action  to  stop  unauthorised  constructions  on  the  areas  under

 its  jurisdiction.

 खाद्यान्नों  वसूलो  का  wea  पूरा  करने  कें  कार्य  को  सुनिश्चित  करने  क  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुरोध

 827.  गव  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  कुकी  त्र  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  राज्यों  के
 नाम

 है  जहां  चालू  at  के  दौरान  खाद्यान्नों  की  वसूली  निर्धारित
 लक्ष्य

 से  कम  हुई
 अ

 तथा  उसके  FAT  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कहा  है  कि  वसूली  लक्ष्यों

 को  टर  हालत  में  पूरा  किया  जाना  चाहिये ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऋषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णांसाहिब  पी०  रबी  मौसम

 1974-75  के  निजी  व्यापारियों  को  कारोबार  करने  की  इजाजत दी  गई  थी  ate  परिकल्पित

 व्यवस्था  में  गेहूं  की  भ्रधिप्नाप्ति  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  करना  व्यवसायों  नहीं  समझा  था  |

 खरीफ  विपणन  मौसम  केवल  पहली  1974  से  ही  शुरू  gat  है  दौर  भारत  सरकार  अधिप्राप्ति

 लक्षय  के  निर्धारित  किए  जाने  संबंधी  प्रश्न  पर  सहायता  से  विचार  कर  रही  है  ।

 ate  प्रशन  ही  नहीं  उठते

 केरल  में  सांस्कू  तिक  संगठनों  को

 828.  श्री  एन०  शी  कान्ता  नायर  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सोनम  त्योहार को  मनाने  के  सिलसिले  में  किये  गये  व्यय  की  पूति  कीਂ
 लिए

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  सहायता  1.0  की  योजना  के  अधीन  अ्रनुदान  देने  के  लिये  केरल  सरकार  ने

 केन्द्रीय  सरकार  से  अवरोधक  किया

 कितनी  सहायता  राशि  के  लिये  मांग  की  गई  कौर

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी०  :

 नहीं  ।

 झर  प्रश्न नहीं  उठता  I
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 खेती  में  पूंजी  नियोजन

 829.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1971-72,  72-73,  73-74  के  दौरान  प्रति  एकड़  गेहूँ  तथा  गन्ने  की  खेती  में  कितना

 वास्तविक  व्यय  किया  गया  अथवा  पूंजी  लगाई  गई  शौर

 उन  वर्षों  में  कुल  उत्पादन  कितना  gat  था  ?

 कृषि  और  तिहाई  मंत्रालय  में  3q-Wat  प्रभु दास  :  भारत  में  प्रमुख  फसलों

 की  खेती  की  लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिये  इस  मंत्रालय  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  व्यापक  योजना  के

 1971-72  से  1973-74  तक  की  अवधि  में  अनेक  उत्पादक  राज्यों  में  गेहूं  की  खेती  की  लागत  के

 झांकने  एकत्रित  किये  गये  हैं  ।  इन  आंकड़ों  की  विभिन्‍न  चरणों  में  परि संस्करण  ak

 विश्लेषण  शादी  करने  का  कार्य  हो  रहा  है  ।  हरियाणा  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  1971-72 के  लिए  श्र  पंजाब

 में  1971-72  1972-73 के  वर्षों  के  लिये  गेहूं  की  प्रति  हेक्टर  खेती  की  लागत  के  अनुमान  तैयार

 किये  गए  हैं  ।  ये  भ्रनुमान  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 गन्ने  के  संबंध  वर्ष  1973-74  के  लिए  we  उत्तर

 प्रदेश  में  वृहत  योजना  के  म्रन्तगंत  आंकड़े  एकत्रित  किये  गये  हैं  ।  इन  शभ्रांकड़ों  की  छानबीन  श्र  संकलन  का

 किया  जा  रहा  है  |

 1971-72,  1972-73  कौर  1973-74  के  लिये  गेहूँ  कौर  गन्ने  के  कुल  उत्पादन के

 भ्र तु मान  संलग्न  में  दे  दिये  गये  हैं  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 74]

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  फ्लैट  अलाट  किया  जाना

 830.  श्री  पन्ना  लाल  बारूपाल  :  क्या  ह  है  है  | प्पा  git  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 1974  कौर  1975  wera  निम्न  राय  वर्ग  और

 मध्यम  य  वर्ग  योजनाओं  के  अधीन  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  डी०  डी०  ए०  के  कितने  कालोनी-बार  और

 मंजिल-वार  दिये  जाने  का  विचार  है  ;

 -  1975  की  अवधि  में  कालोनी-बार  ate  मंजिल-वार  कितने  फ्लैट

 करने  का  विचार  है  श्र  किन  तारीखों  को  आबंटन  प्रस्ताव  भेजे  जायेंगे  ;

 समी  वर्तमान  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  aaa:  कब  तक  Gee  भ्राबंटित  कर  दिये  जायेंग े?

 निर्माण  त्री  mata  सस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सोहन  :  तथा  उल्लिखित

 अवधियों  के  दौरान  उपलब्ध  होने  वाले  फ्लैटों  के  बारे  में  सुचना  श्रनुलग्नक  में  दी  गई  है  ।

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  समय  पंजीकृत  सभी  व्यक्तियों  को  सम्भवतः  कब  तक

 फ्लैटों  का  आबंटन  किया  जायेगा
 ।
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 विवरण

 अवधि  उपलब्ध होने  वाले  फ्लैटों  की

 नाशन  mr

 ne  a  a

 माध्यम wa  at

 1.  राजौरी  गाडन  74  60  (3  मंजिल े)

 2.  मालवीय  नगर  12  4  मंजिले

 3.  पंखा  रोड  150  (3  मंजिल े)
 50

 (

 4.  पंखा  रोड  1975  348  (3  मंजिल े)

 5.  ईस्ट  श्राफ  केलाश  82  (  4  मंजिल े)

 6.  मुनीरका  |  200  (  3  तथा  4  मंजिले

 7.  मलिका  75  100  (3  तथा  4  मंजिले )

 8.  प्रशाद  नगर  300  (4  मंजिल े)

 9.  शेख  सराय  (at  निवृत  होने  वाले  सरकारी  138 (  3  मंजिले  )

 के  लिये  योजना  )

 10.  कट वाड़िया  सराय  निवृत  होने  वाले  66  (2  मंजिल े)

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लियें  योजना )

 11.  300  (3  मंजिले

 12.  राजौरी  गाडन  294
 )

 ll.  निम्न  प्राय  वर्ग

 13.  पंखा  रोड  74  85  (2  मंजिल े)

 14.  awa  रोड  50  (2  तथाईृँ 3  मंजिले  )

 15.  सनलाईट  कालोनी  16  (2  मंजिल े)

 16.  राजौरी  गाडन  7  (2  मंजिल े)

 17.  कालकाजी  जनवरी-मैच  1975  600  (2  मंजिल े)

 18.  प्रशाद  नगर  231  (3  मंजिल े)

 19.  राजौरी  गाडन  150  (2  मंजिले

 20.  रेगड़पुरा 1
 14  (  2  मंजिल े)

 ह
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 ew  ens

 21.
 जी

 ०
 क्षेत्र  होने  वाले  सरकारी  जनवरी-मार्च  1०75  149 (  2  मंजिले  )

 कर्मचारियों  के  लिए योजना )

 22.  कालकाजी  75  426 (  2  मंजिले

 23.  शेख  सराय  होने  वाले  सरकारी  88  (  2  मंजिले

 कर्मचारियों  के  लियें  योजना

 719  3  मंजिले 24.

 बजी  पुर  ——ਂ

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  शिक्षा  विभाग  के  कार्यों  को  जांच  करने  को  aia

 ३31.  श्री  झारखण्ड  राय

 शनी  कमल  मिश्र  मधुकर

 क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  यह  बताते  की  करेंगे  कि :

 क्या  सरकारी  स्कूल  अध्यापक  दिल्ली  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  के  शिक्षा  विभाग  के

 कार्यों  की  जांच  करने  की  मांग  की  है  ;

 क्या  उन्होंने  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  को  ज्ञापन  दिया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  ;

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्रो  डी०  पी०  :

 हां  |

 att

 प्रशासन  are  भेजी
 गई

 सूचना  के
 अनुसार मांगें  निम्नलिखित ों

 के  संबंध
 में  थीं  :--

 (1)  स्कूल-समय में  संशोधन

 उत्तर-स्नातक  अध्यापक  के  पद  के  लिये  भर्ती  नियमों  में  परिवर्तन  । (2)

 (3)  प्रिसीपल  के  पद  पर  चयन  के  लिये  उत्तर-स्नातक  श्रंध्यापको को  पत्नि  न  करना  ।

 (4)  उप-प्रिंसिपल  के  पद  पर  अध्यापको को  न  देना

 (  uv 5  )  पदों  के  नियतन  में  विलम्ब  ।

 (6)  fafacet  ate  के  TATA I OT
 की

 नीति  को  बनाने  तथा  Hla raat  करने  में
 असफलता  |

 (7)  सेलेक्शन TS
 प्रदान  करने  में  असमानताएं  |

 (8)  नियमन  इत्यादि  के  बारे  में  नीति  ।
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 कातिक
 j

 1596.0
 )

 ला  लक

 (1)  स्कूल-समय  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  |

 उत्तर-स्नातक  ग्रध्यापकों  के  लिये  भर्ती  नियमों  के  संशोधन  पर  प्रशासन  विचार  कर

 रहा है  ।

 (3)  प्रिंसिपलों  के  लिये  भर्ती  नियमों  में  संशोधन  प्रशासन  के  विचाराधीन  हैं

 (4)  उप-प्रिसिपलों  के  पदों  पर  अध्यापकों  की  पदोन्नति  करने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 (5)  पद-नियतन  की  प्रिया  को  तेज  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  faa

 (6)  स्थानान्तरण  के  लिये  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  तैयार  कर  ली  गई  हैं  तथा  उनका  पालन

 करने  हेतु  संबंधित  भ्र धि कारियों  को  निर्देश  दे  दिए  गए  zi

 (7)  सेलेक्शन  ग्रेड  प्रदान  करने  में  किसी  प्रकार  की  समानता  का
 कोई  विशिष्ट  उदाहरण

 देखने  में  नहीं  पाया  है  ।  जब  भी  किसी  मामले  की  जोर  प्रशासन  का  ध्यान  अ्राकर्षित

 किया  तो  उस  मामले  की  जांच  की  जायेगी ।

 (5)  पदोन्नति  तथा  नियमन  संबधी  सभी  मामलों  का  सावधानीपूर्वक

 निपटान किया  जा  रहा

 श्रम रोका  के  समाचार  पत्रों  द्वारा  भारत  में  खाद्य  संकट  को  खबरें  बढ़ा  कर  प्रकाशित  करना

 832.  श्री  माध्य  हवलदार :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  sata  के  समाचार  पत्न  भारत  में  खाद्य  संकट

 यदि  हां  तो  इन  खबरों  को  कहां  तक  बढ़ा-चढ़ा  कर  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  तथा  वे

 किस  प्रकार की  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिव  पी०  :  (#)  श्र  भारत

 में  कठिन  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  हाल  ही  में  अ्रमेरिकन  विश्व  के  अन्य  समाचार  val  में  जो  समाचार

 प्रकाशित  हुए  हैं  वे  बहुत  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिए  गए  हैं  ।  कुछेक  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  भारत  में

 मानसून  के  apa  रहने से  यह  स्थिति  पैदा  हुई  है  जिससे  खाद्यान्नों  की  कमी  हो  गई  है  ate  इसके

 स्वरूप  विपदा  पैदा  at  गई  है  ।

 इन  समाचारों  का  यथा-सम्भव  खंडन  किया  गया  है  और  सही  स्थिति  पेश  की  गई  है  ।  भारत

 सरकार  खाद्य  स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  करती  है  ।

 Cane  w  2  oo पत
 Exchange  of  goodwill  mis  ६1159  ्य ith  various  countries

 833.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and

 Culture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  with  which  India  maintains  cultural  exchange  arrange-

 ments;  and

 (b)  the  names  of  the  countries  with  which  goodwill  missions  were  exchanged  during

 the
 last

 three  years?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Mini  y  of  Education,  Social  Welfare  and  in  the  Depart-
 ra ment  of  Culture  (Shri  D.P.  Yadav)  (a)  and  {QO}  A  statement nant  is  attached

 {Placed  in  the  Library.  See  No.

 Indian  Scholars  sent  on  goodwill  visits  and  lecture  tours  abroad  during

 1973-74

 Shri  M.C.  Dazga  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture

 be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  Indian  Scholars,  writers,  artists  and  politicians  sent  abroad  on

 goodwill  visits  and  lecture  tours  during  1973-74  indicating  the  names  of  the  countries  to

 which  they  were  sent  and  the  urpose  of  their  visits  as  also  the  total  expenditure  incurred  on

 them?

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the  Depart-

 ment  of  Culture  (Shri  D.P  Yadav)  :  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House  indi-

 cating  the  requisite  information  regarding  Indian-scholars.  writers  and  artists  sent  abroad

 during  1973-74  under  the  various  Cultural  Exchange/Cultural  Activities  Programmes  of

 the  Department  of  Culture.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  This  dogs  not

 include  names  of  persons  who  might  have  been  sent  abroad  by  other  Ministries  and  State

 Governmeats  or  organisations  controlled  by  such  Ministries  and  Governments

 The  total  expenditure  incurred  on  these  delegations  is  Rs.  3,04,864/

 पश्चिमी  आरोप  से  कम् वाइन ों  का  श्रायात

 835.  श्री  रण  बहादुर fag:  क्या  कृषि  ate  सिचाई  संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फसल  काटने  कौर  साफ  करने  के  लिए  पूर्वी  जर्मनी  से  आयात  किये  गए  विशाल

 कम्बाइन  पश्चिमी  यूरोप  के  देशों  में  उपलब्ध  उसी  प्रौढ़  मलय  के  कम्बाईनों  से  कम  कार्यक्षम  हैं

 2  कौर यदि  at,  तो  उसको  पूर्वी  जर्मनी  a  खरीदने  के  कया  कारण

 यदि  तो  दोनों  की  कार्यक्षमता  तथा  लागत  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो
 (att  प्रभु दास  ये  मशीनें  संतोषजनक काम

 करती  रही  हें  शौर  इनकी  अन्य  कम्बाइनों  से  भली  भांति  तुलना  की  जा  सकती  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  बारे  में  एक  तुलनात्मक  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  ।

 देश  जहां  से  की  गई  512  जौन  डीयर  630

 टर  दर

 पूर्वी  sat  पश्चिम  जर्मनी

 अश्व  शक्ति  रेटिंग  )  105  ag  एन  98

 गेहूं  तथा  धान  की  कटाई  के  लिये  एकड़  में  aaa  वार्षिक  1000  एकड़  900  एकड़

 उत्पादन  कि  एक  प्रमुख  प्रयोगकर्ता  ने

 सचित  किया  है
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 कटर बार  साइज  14  फुट  123  he

 लागत  तीमा  ATS  सटन  मुल्य  90,516  %0(1972)  डी०  एम०  46,  624  लागत

 तथा  भाड़ा  (1972)

 92,516 रु०  1,16,000-

 (1973)  2049  to  के  हिसाब

 *जौन  डीयर  साहित्य  के  अनुसार  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  कब्जे  में  लिये  गये  भवनों  के  किराये  का  भुगतान

 837.  डा०  रानेन  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  weal  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  में  बजे  में  लिये  गये  भवनों  का  नगरपालिका

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  अपेक्षा  कम  सदा  करती  है  ae  कलकत्ता  निगम  द्वारा  बार-बार  किये

 गयें  अनुरोध  के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्धारित  कर  war  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहो
 >  ?

 निर्माण  site  arara  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सोहन  :  तथा  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खाया  को  वसूली  ate  उसके  वितरण  संबंधी  atfa  का  मूल्य  वृद्धि  पर  प्रभाव

 858.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  रिजर्व  बैंक  are  इंडिया  के  प्रतिवेदन  की  ate  दिलाया  गया  है

 जिसमें  war  गया  है  कि  वर्ष  1973-74  में  भ्रांत  उत्पादन  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  अधिक  था  परन्तु

 फिर  भी  यह  मूल्यों  में  वृद्धि  को  कम  नहीं  कर  सका  है  क्योंकि  काफी  हद  तक  इसका  कारण  खाद्य  वस्तुप्नों

 की  वसूली wit  उनके  वितरण  में  सरकार  के  बारे  की  नीतियों
 का  सफल  होना

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  श्योर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  dat  अ्ण्णासाहिब  पी०  :  श्र  at

 1973-74  की  भारत  के  रिजर्व  बैंक  की  वार्षिक  रिपोट  में  यह  दिया  गया  है  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  के  लियें  कई  तथ्य

 जिम्मेदार  है  जिन  में  खाद्य  वस्तु ग्न ों  की  अ्रधिप्राप्ति  और  उनके  वितरण  में  ल्लुटियां  शामिल  हैं  ।  उक्त  रिपोर्टे

 में  दी
 गई

 लक्ष्यों  में  ये  तथ्य  दिए  गए  हैं  जैसेकि  संगठित  मुद्रा  बाजार  से  बाहर  तरल  साधनों
 के

 इकट्ठे

 हो  जाने  के  कारण  व्यापारियों  और  किसानों  द्वारा  पैदावार  को  बाजार  में  बराने  से  रोक  लेना  ।  सरकार  ने

 मुद्रा  स्फीति
 का

 मुकाबला  करने  अनाजों  की  अधिकतम  अधिप्राप्ति  ate  विदेशों  से  mara  कर

 भोक्ताश्ो ंके  लिए  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिये  समय  समय  पर  उपयुक्त पग  उठाए  हैं
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 Drinking  water  supply  to  Delhi  from  Gang  Canal

 839.  Shri  lshwar  Chaudhry  :

 Shri  R.R.  Sharma

 |  दि ta Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  bz  pleased  to  st  ALO

 (a)  the  date  on  which  the  decision  of  implementing  the  scheme  for  supply  of  drinking
 water  to  Delhi  from  the  Gang  Canal  was  taken  under  the  Chairma  111 nsh  ip  of  the  former

 Irrigation  Minister,  Dr.  K.L.  Rao;

 (b)  the  expenditure  incurred  by  the  Centre  and  the  Uttar  Pradesh  Government  res-

 pectively  on  the  implementation  of  aforementioned  schemes  upto  the  151  Apt  il,  1974;

 (c)  whether  the  work  on  this  Scheme  was  suspended  from  April  last  on  the  sudden

 ordeis  from  the  Centre  and  if  so,  the  grounds  on  which  these  orders  were  issued  and  reac-

 tion  of  the  Central  Water  and  Power  Commission  in  regard  theseto;

 (d)  whether  in  the  last  week  of  August,  1974  Haryana  Government  had  informed  the

 Centre  that  they  had  no  water  to  supply  to  Delhi;  and

 (६)  if  so,  Government's  reaction  in  regard  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  In  the  meeting  taken  by  the  former  Minister  for  Irrigation  and  Power  on  14th  July,

 1972,  it  was  decided  that  the  feasibility  report  for  the  implementation  of  the  scheme  may  be

 worked  out.

 (b)  The  Central  Government  has  advanced  Rs.  170  lakhs  to  the  Uttar  Pradesh  Govern-

 ment  on  behalf  of  the  Municipal  Corporation  Delhi  for  expenditure  on  the  scheme  during

 1972-73  and  1973-74.  The  Government  of  Uttar  Pradesh  have  incurred  an  expenditure  of

 Rs.  47.30  lakhs  upto  151  April,  1974.

 (c)  The  project  report  for  this  scheme  prepared  by  the  Uttar  Pradesh,  Local  Self

 Government  Engineering  Department,  along  with  the  alternative  proposal  which  would

 have  effected  substantial  saving,  was  explored  in  consultation  with  the  Governments  of

 U.P.,  Haryana,  Central  Water  and  Power  Commission  and  Municiap!  Corporation  of

 Delhi.  Pending  this  examination  the  Government  of  Uttar  Pradesh  were  advised  on  the

 24th  June,  1974  not  to  incur  any  expenditure  on  project  execution  until  further  advice.

 (d)  The  representative  of  the  Government  of  Haryana  had  informed  in  the  meeting

 held  in  this  Ministry  on  28th  August,  1974,  that  it  would  not  be  possible  to  supply  200  cusecs

 of  water  up-stream  of  Wazirabad  in  exchange  for  equal  quantity  of  water  to  be  made  avail-

 able  down  stream  of  Yamuna  barrage  in  view  of  the  essential  requirements  of  Indraprastha

 Thermal  Station.

 (e)  The  project  report  for  the  scheme  prepared  by  the  Local  Self  Government  Engineer-

 ing  Department  of  Uttar  Pradesh  estimated  to  cost  Rs.  11.91  crores  has  been  approved  for

 The  Government  of
 Tl¢ttn:
 Ulla  r  Pradesh  is  being  ask  €d  lO  (ad  Ke arl  tn  talc

 up  further  work implementation.

 on  the  scheme.
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 नाला  ee

 श्रोतागण  शुगर  गोपाल  बिहार  द्वारा  घटिया  किस्म  को  चोरी  का  उत्पादन

 840.  को  लंदन  चौधरी  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीविष्णु  शूगर  fren  हर खु प्रा  गोपाल  गंज  जिला  सोरन  बिहार  द्वारा  घटिया  किस्म  की
 चीनी  का  उत्पादन  करने  ate  बेचने  तथा  उसकी  अधिक  कीमत  वसूल  करने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई

 शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ,

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  और

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  श्र  जी  हां  ।

 शुगर  मिल्स  लि०  विहार  के  विरुद्ध  इस्तगासा  करने  के  लिए  बिहार

 सरकार  को  छः  पुराने  मामले  भेजे  गए  हैं  ।  एक  मामले  शकरा  एवं  वनस्पति  निदेशालय  के  इस्तगासा

 के  गवाहों  की  शहादतें  न्यायालय  में  पूरी  ली  जा  चुकी  हैं  कौर  श्रव्य  मामलों  की  न्यायालय  में  मुकदमे  के

 लिए  ot  बारी  नहीं  करायी  है  ।  हाल  ही  के  दो  अन्य  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 star  में  भीमकुण्ड  बांध  का  निर्माण

 841.  श्री  चिन्तामणी  पाणिग्रहण  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  भीमकुण्ड  बांध  के  निर्माण  के  लिये  वर्ष  1974-75  के  लिये  भारत  सरकार ने

 कोई  धनराशि  आबंटित  की  है  ;

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदारनाथ  कौर  उड़ीसा  सरकार

 द्वारा  उनकी  1974-75  की  वार्षिक  योजना  में  भीमकुंड  परियोजना  के  लिये  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  इस  परियोजना  की  इस
 समय

 तकनीकी  जांच  की  जा  रही

 है  तथा  इसे  सभी  अनुमोदित  किया  जाना  है
 ।

 Famine  affected  districts

 842.  Shri  R.R.  Sharma

 Shri  Madavrao  Scindia

 Shri  [Ishwar  Chaudhry  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  Districts  which  have  been  declared  as  famine-affected  and  scarcity

 affected  ;

 (b)  relief  work  done  in  these  areas;  and

 (c)  the  names  of  the  Indian  Districts  which  have  been  affected  by  the  scarcity  in  some
 o™  avtar

 parts  of  Bangladesh  and  tl  h  e  exten  t  to  which  these  Districts  have  been  affected?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas

 Patel)  :  (a)  to  (c)  The  information  has  been  called  for  from  the  State  Governments  and  it

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 गोजर  गेस  संयंत्रों  के  लिये  किसानों  को  सहायता

 843.  श्री  राम  शेखर  प्रसाद  fag:

 श्री  कार  alo  स्वामीनाथन  :  |

 क्या  कृषि  शर  सिवाय  मंत्रो  श  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  किसानों  की  सहायता  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  जो  गोबर

 गेस  से  संयंत्र  स्थापित  करेंगे  :

 क्या  उनसे  काफी  संख्या  में  ग्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;  ate

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  संयंत्र  किन  किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  जी  हां  ।

 जो  हां  ।  12,000 से  अधिक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 सभी  राज्यों  में  गोबर  गैस  संयंत्र  लगाने  का  विचार  है  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  wat  प्लेटों  का  आबंटन

 844.  a  एस०  ए०  कया  निर्माण  शौर  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  agt  फ्लैट  आबंटित  किये  जा  रहे  थे  जैसा  कि  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  की  बस्तियों  के  निवासियों के  संगठनों  के  महासंघ  ने  ado  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  तथा  इसके  कारण  क्या

 निर्माण  शौर  श्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  तथा  महासंघ

 एक  शरारों  सरकार  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  को  भेजें गये  ज्ञापन

 में  लगाया  है  ।  सरकार  को  समिति  की  रिपोर्ट  net  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही

 845.  श्री ए०  के०  किस्कू  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अमरीका  के  एक  पेनेल  ने  विश्व  खाद्य  संकट  के  बारे  में  चेतावनी  दी  है  ;  झर

 यदि  तो  खाद्य  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  तथा  समूचे  देश  में  उसके  वितरण  के  लिये

 सरकार  ने  व्या  कायंवाही  की  है  ?

 कृषि  अर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभु
 टास  ava):
 क  द  के  VENT}  ७  जलवायु श्र  af  के

 विशेषज्ञों  ने
 त

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  रॉकफेलर  फाउन्डेशन  में  1974  में  दो  दिन  की
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 बैठक  समाप्त  की  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  खासतौर  से  मानसून  के  दक्षिण
 की  a  जाने  से

 जलवायु  में  परिवर्तन  होने  ake  उर्वरक  उत्पादन  में  भारी  कमी  से  विश्व  की  जनसंख्या के  एक  बड़े

 भाग  की  खाद्य  सप्लाई  का  खतरा  है  ।

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  (1)  alas

 उपज  देने  वाली  किस्मों  के  aia  क्षेत्र  (2)  विभिन्न  अंचलों/कृषि--जलवायु  संबंधी  स्थितियों  के

 लिए  उपायुक्त  भ्रमित  उपज  देने  वाली  नई  किस्मों  का  विकास  (3)  सिंचाई  कमांडों  के

 कित  विकास  के  एक  बड़े  कार्यक्रम  का  (4)  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  चावल  के  फसल  की  उगंती

 बुबाई  करने  के  लिए  किसानों  को  प्रशिक्षत  करने  हेतु  एक  सधन  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  (5)

 उपयुक्त  समय  पर  रोपण  करने  के  लिए  धान  की  पौध  की  सप्लाई  हेतु  सामुदायिक  नक्सलियों  तैयार  करने
 के  लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  का  (6)  alee  उपज  देने  वाली  नई  feat  के  बढ़िया  बीजों

 के  उत्पादन  कौर  सप्लाई  के  लिये  उपयुक्त  (7)  ट्रकों  तथा  कीटनाशी  दवाओं  का  सक्षम

 प्रयोग  तथा  प्रबंध  पद्धतियों  में  सुधार  करना  ak  (8)  संस्थागत  वित्त  से  विशेषरूप  से  निजी  उथले

 नलकूप  या  सहकारी  अथवा  राजकीय  गहरे  नलकूप  लगाकर  लघु  सिचाई  सुविचारों  के  विकास  पर

 बल  |  पांचवीं  योजना  के  दौरान  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  ह  न  केवल  सिंचित  कृपि  at  बल्कि  बड़े

 पैमाने  पर  बरानी  खेती  भी  शामिल  की  जायेंगी  जिसमें  बारानी  खेंती  से  संम्बंधित  मार्गदर्शी  परियोजनाओं

 में अब  तक  सीखी गई  तकनीकी  अपनाई  जायेंगी ।

 जहां  तक  खाद्यान्नों  के  वितरण  का  सम्बंध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  राज्य  सरकारों  के  अंतरंग

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  कई  वर्षों  से  लागू  है  ।  राज्य  सरकारों  राज्य  के  ae  स्थित  उचित  मूल्य

 की  दुकानों  का  नियंत्रण  कौर  देखरेख  करती  हैं  ।  सरकार  समय  समय  पर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की

 सम्भावनाओं कौर  सीमाओं  का  पुनरीक्षण  करती  है  ।  खाद्य  वितरण  प्रणाली  कार्य-कलापों में

 सुधार करने  के  उपाय  करने  के  बारे में  राज्य  सरकारों  को  समय-समय पर  सलाह

 दी  गई
 है  ।

 Demolition  of  houses  in  Manohar  Nagar,  Delhi

 846.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  demolition  of  houses

 by  D.D.A.  in  Manohar  Nagar,  Delhi  as  reported  in  a  local  Hindi  daily  dated  the  9th  Octo-

 ber,  1974;

 (b)  whether  certain  religious  buildings  were  also  demolished  alongwith  those  houses
 and  if  so,  whether  Government  would  look  into  it;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  stop  the  demolition  of  the  religious  build-

 ings?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Mohan  Dharia)  ;
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.
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 ०  ह क स्कूलो  इमारतों के  मिर्ज़ा  py  zo  —~ tis  [  हन  bd  दर्द  गाये  ०  जड़ ०  क्षेत्र  में  भूमि

 847.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  क्या  निर्माण  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डी०श्राई०जैड०  क्षेत्र  नई  दिल्‍ली  में  कितने  प्राइवेट  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  को  उक्त  क्षेत्र में

 ग्लानि  इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  भूमि  आवंटित  की  जा  चुकी  है  ate  किन-किन  स्थानों  पर  दी  गई  है

 क्या  वहां  इमारतों  का  निर्माण  उन  स्थानों  पर  किया  जा  चुका

 क्या  किसी  स्कूल  को  जो  भूमि  आबंटित  की  गई  थी  उसका  wa  तक  दखल  नहीं  fear

 गया  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  इसके  क्या  कारण

 स्कूलों  को  वैकल्पिक  स्थान  कब  तक  आबंटित  किये  जाने  और  दखल  दे  दिये  जाने  की

 संभावना  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सोहन  चार यथा  :--

 (1)  Ato  एम०  जायें  कन्या  प्राथमिक  एडवर्ड  स्क्वेयर  |

 (2)  जैन  हैप्पी  एडवर्ड  स्क्वेयर  ।

 (3)  यूनियन  अकादमी  राजा  बाजार  तथा

 (4)  सेन्ट  कोलम्बाज  सकल, ५  मार्केट  रोड  ।

 केवल  दो  मामलों  में  यूनियन  एकादमी  स्कूल  तथा  सेन्ट  कोलम्बाज  स्कूल  को  भ्राबंटित
 गये  स्थलों  पर ।

 तथा  शरीर  कन्या  प्राथमिक  विद्यालय  को  आबंटित  किये  गये  1.249  एकड़

 भूमि  में  केवल  4855.  243  वर्ग  गज़  भूमि  का  कब्ज़ा  गया  था  ।  इसका शेष  भाग  नहीं

 सौंपा  जा  सका  क्योंकि  भूमि  का  अतिक्रमण  हो  गया  है  तथा  कभी  इसको  खाली  नहीं  किया  गया  है
 |

 इसके  खाली  करवाने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 जैन  हैप्पी  स्कूल  को  आबंटित  1.363  एकड़  भूमि  कभी  नहीं  सौंपी  गयी  है  ।  डिबाई  जैड०

 क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  विकास  प्लान  में  भ्रपेक्षित  परिवर्तनों  के  कारण  भूमि
 का

 कब्जा  नहीं  दिया  गया  at  इन

 विद्यालयों  को  वैकल्पिक  भूमि  देने  पर  विचार  तभी  किया  जा  सकता  है  जबर  सरकार  द्वारा  क्षेत्रीय  विकास

 प्लान  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ।

 आवश्यक  अनाजों  को  खुली  बिक्री  के  लिए  झधिकतम  मृत्य का  निर्धारण

 848.  श्री  एस०  शार ०  दामानी  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  खुले  बाजार  में  frat  ax  सभो  झा वस् यक  म्रताजों  की  श्रत्यधघिक  ऊंचीं  कीमतों  शौर

 सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  झ्र धीन  प्रावंदित  कम  कोटे  के  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हए  खुली  बिक्री

 के  ऐसे  अनाजों  के  लिये  अधिकतम  मूल्य  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर 27  1896
 सटना  8  ——  न

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०
 :  site  खुले

 बाजार  में  अत्यावश्यक  अनाजों  के  बिक्री  मूल्य  पर  उच्चतम  सीमा  लगाना  व्यवहार्य  नहीं  समझा  जाता  है
 शौर  इस  समय  इस  सम्बंध  में  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  ak  राजस्थान के  राज्यों  और  केन्द्रों  शासित  प्रदेश  चण्डीगढ़  से  केवल  गेहूं

 के  निर्यात  पर  150  रुपये  प्रति  क्विंटल  प्रेषण  स्टेशन  पर  रेल  तक  मिष्प्रभार  की  उच्चतम  सीमा  लगाई

 गई  थी  ।  इसे  आधार  मान  कर  कुछेक  राज्य  सरकारों  ने  भी  भारत  सरकार  की  स्वीकृति  से  अपने  अपने

 में  गेंहूं  के  म्रधिकतम  थोक  तथा  खुदरा  भाव  निर्धारित  किये  हैं  ।

 मुनीरका  में  मध्यम  ma  समूह  के  लिए  wat
 का  आबंटन

 849.  श्री  Fo  एम०  मधुकर  :  क्या  निर्माण  ate  श्वास  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  मुनीरका  में  मध्यम  नाय  समूह  के  लिये  फ्लैटों  का  आबंटन  करने  के  लिये

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  निकाला

 यदि  तो  क्या  अलॉटियों  ने  डी०डी०ए०  के  शझ्रधिकारियों  तथा  कुछ  अन्य  श्रेणी  के

 व्यक्तियों  के  लिये  कुछ  फ्लैटों  का  ग्रामीण  करने  शर  झा  के  तरीके  के  प्रति  विरोध  प्रकट  किया

 क्या  को  अन्त  में  स्थगित  कर  दिया  गया  श्र

 इन  फ्लैटों  के  आबंटन  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  dat  मोहन  :  हां ॥

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  तथा  अन्य  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  order  करने

 के  लिये  कोई  फ्लैट  भ्रारक्षित  नहीं  गया  था  ।  श्राबंटियों  ने  मांग  की  fe  ले-प्रावट  प्लाटों

 पर  नम्बर  दिखाए  जाने  की  सामान्य  प्रथा  के  स्थल  पर  भी  फ्लैटों  पर  नम्बर  लगाये  जाय इसमें

 समय  लगा  जिससे  हीरा  को  झ्रास्थगित  करना  पड़ा  |

 हां  ।

 ava में  डा  3  1974  को  निकाला  गया था  जिससे  श्राबंटी  सन्तुष्ट थे  ।

 साक्ष्य  सराय  समूह  शौर  निम्न  ala  समूह  के  लिए  श्रावास  को  समस्या

 850.  घाई०  ईश्वर  रेड्डी  क्या  निर्माण  शर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  विशेष  रूप  से  मध्यम  भर  निम्न  or  समूहों  के  लिये  अभी  हाल  में  श्रावास

 समस्या  ने  गंभीर  रूप  धारण  कर  लिया

 यदि  तो  उनके  लिये  श्रीवास  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तथा  इसमें  सन्देह

 नहीं  कि  देश  में  श्रीवास  की  काफी  कमी  है
 ।

 साधनों  पर  दबाब  तथा  कृषि  शादी  जैसे

 अन्य  क्षेत्रों  में  मुकाबले  के  दावों  के  श्रीवास  अपेक्षाकृत  अभी  तक  निम्न  प्राथमिकता  दी
 जाती

 है  ।  उपलब्ध  सीमित  साधनों  के  सरकार  का  प्रयास  निम्न  तथा  मध्यम  राय  के  लोगों
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 की  निम्नलिखित  सामाजिक  आवास  योजनाश्रों  द्वारा  ——— qaTeAt  a  ह  केन्द्रित  रहा a

 देश  भर  में  चल  रही  हैं  :--

 1.  कर्मचारियों  तथा  समाज  के  अ्राथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिये  एकीकृत

 सहायता  प्राप्त  श्रीवास  योजना  |

 2.  निम्न  राय  वर्ग  आवास  योजना  |

 3  बागान  कर्मचारियों  के  लिये  सहायता  प्राप्त  श्रीवास  योजना  |

 4  गन्दी  बस्ती  उन्मूलन/सुधार  |

 5  ग्रामीण  झ्रावास  परियोजना स्कीम  ।

 6  मध्यम  वर्ग  आवास

 7  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  किराया  म्नावाप  योजना

 8  कमी  ्ਂ  तथा  विकास  योजना  ।

 9  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रीवास  स्थल  देने  की  योजना |

 इसके  देश  में  भ्राता-कार्यक्षम को  गति  देने  के  aaa  ste  नगर  विकास

 निगम  नाम  का  एक  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रम  भी  स्थापित  किया  गया  है  जो  राज्य  सरकारों  तथा  '  उनके

 सांविधिक  अभिकरणों  की  श्रीवास  परियोजनाओं  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  करता  है

 अधिक  फरश  वाले  मकानों  के  निर्माण  पर

 851.  भोला  मांझी

 श्री  एस०  एम०  परती

 कया  निर्माण  शौर  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  2000  लगे  फुट  से  भ्रमित  फर्श-क्षेत्र  वाले  रिहायशी  मकानों  के  निर्माण  पर  रोक  लगाने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  (at  मोहन  मारिया  तथा  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  सुझाव  दिये  गये  तथा  मामला  विचाराधीन  है  ।

 बागमती  नदी  के  बदलते  प्रवाह  के  कारण  घाटा

 852.  श्री  हर किशोर  सि  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  उत्तरी  बिहार  के  मुजफ्फरपुर  ate  दरभंगा  जिलों  में  बागमती  नदी  के  बदलते

 प्रवाह  के  कारण  फसल  सड़क  प्रणाली  को  भारी  क्षति  पहुंची

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  निरोधात्मक  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  fag) :  ate  बिहार  की  राज्य

 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  बागमती  ने  अपना  वर्तमान  मार्ग  1969  में  परिवर्तित  था  श्र

 नदी  के  मागं  में  परिवर्तन  होने  के  कारण  क्षति  होती  है  ।
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 बागमती  arg  नियंत्रण  स्कीम  में  नदी-मार्ग  में  परिवर्तन  के  प्रति  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  के
 नदी

 के  वर्तमान  मार्ग  के  साथ  तटबंधों  के  निर्माण  का  आयोजन  किया  गया  है  ate  इसका  कार्यान्वयन  किया

 जा  रहा है  ।

 सतह  सिचाई  सुदिवाश्रों  वालो  मौन  का  उपयोग

 853.  श्री  पी०  गंगा  देव :

 श्री  श्रीकिशन :

 श्री  डॉ०  पी०  जडेजा

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सतह  सिंचाई  सुविधाओं  वाली  कृषि  भूमि  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  कोई  बड़ा  शुरू  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  पर  कितनी  लागत  शर

 क्या  उक्त  योजनाओं  में  जल  प्रदाय  ah  जल  निकासी  व्यवस्था यें  भी  शामिल  की  जायेंगी  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 कृषि  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  केदार  :  से  तटवर्ती  सिचाई

 सुविचारों  के  समुपयोजन  में  सुधार  लाने  कौर  अधिकतम  कृषि  उत्पादन  करने  के  उदेश्य  पांचवों  योजना

 सरकारी  क्षेत्र  में  216  करोड़  तथा  संस्थागत  क्षेत्र में  210  करोड़  रुपये के  परिव्यय  के  साथ

 नगत  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार है  ?

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लगभग  50  बृहत  परियोजनाओं  के  कमानक्षेत्र  में  15  मिलियन  हैक्टेयर

 क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  विशिष्ट  अनन्तर-सम्बद्ध  विषय  बोर्डों  का  गठन  करना  प्रस्तावित  है  ताकि

 समेकित  विकास  के  लिये  जल-मार्गों  तथा  क्षेत्रीय  नालियों  के  निर्माण  उपयुक्त  जल

 निकास  भूमि  समर्थन  करने  ae  भू-प्राकृति  सुधारने  तया  खेतों  में  सत्य  कांयं  पर्याप्त

 संचार  तथा  wag  अवसंरचना  सुविचारों  और  निवेशों  संबंधी  कार्य  किये  जा  सकें  |

 प्रारंभिक  तथा  माध्यमिक  विद्यालयों  में  ata  शिक्षा

 854.  थी  हो ०  के  ०  पंडा  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  प्रारम्भिक  atk  माध्यमिक  विद्यालयों  के  पाठ्यक्रमों  में  यौन  शिक्षा  के

 तत्वों  को  सम्मिलित कर  लिया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उपमंत्री  to  पी०  :

 ar  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  शिक्षा  बोर्डों  ने  श्रौपचारिक  रूप  से  स्कूल  स्तर  पर  यौन

 शिक्षा  शुरू  नहीं  की  है  ।  मिडिल  स्तर  पर  6-8)  जीव  विज्ञान  को  पाठच्यचर्य में  सामान्यतया

 विभिन्न  पशुओं  कौर  मनुष्यों  के  पुनरुत्थान  को  शामिल  किया  जाता  है
 ।

 यह  व्यवस्था  अधिकांश

 राज्यों की  पाठ्यचर्या  में  है  ।
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 ह  a  ne  न

 उड़ीसा  के  लिए  चावल

 855.  गजाघर  माझी  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लम्बे  समय  से  चली  of  रही  सुखा  की  स्थिति  के  कारण  कम  होते  जा  रहे  भंडार  की

 प्रतिभूति  करने  के  लिये  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  आयात  करने  का  झ्राश्वासन  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  को

 दिया  गया  ak

 यदि  तो  aa  तक  कितना  चावल  जारी  किया  गया  है  ate  क्या
 इस  बारे  में  कुछ

 ates  सहायता  देने  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  भ्रनुरोध  किया

 कृषि  ate
 सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब पी  ०

 :
 शौर  उड़ीसा

 सरकार  को  स्टाक  की  भरपाई  करने  के  लिये  ore  प्रदेश  से  5,000  मीटरी  टन  धान  आवंटित

 की  गई  है
 ।

 are  है  कि  यह  मात्रा  शीघ्र  ही  उड़ीसा  पहुंच  जायेंगी  ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  अनुरोध

 किया  था  कि  उन्हें  पंजाब  से  द्विपक्षीय  आधार  पर  कुछ  चावल  करने  की  इजाजत  दी  जाये  ।

 Agreements  for  Import  of  Edible  Oils

 856.  Shri  Hari  Singh  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  have  made  agreements  with  some  countries  in  1973-74  for

 import  of  edible  oils  keeping  in  view  the  present  shortage  of  edible  oils  in  India;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  those  countrics  and  whether  the  oil  sent  by  them  would  reach

 Indian  ports?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah  Nawaz

 Khan) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  (i)  Canada—for  supply  of  rapeseed  and  rapeseed  oil  worth  C  ¢  15  million  in

 the  form  of  a  grant.  Purchases  against  this  agreement  have  been  completed
 and  the  seed/oil  already  received.

 (ii)  Sudan—for  supply  of  groundnut  and/or  sesame  seed  worth  £  5  million.

 Purchases  of  sesame  seed  against  this  agreement  have  been  completed  and

 the  seed  already  received.

 (iii)  U.S.S.R.—provision  has  been  made  in  the  Trade  Plan  for  197. 4. /'  4  for  supply
 of  10,000  tonnes  of  sunflower  seed  011.  Purchases  are  expected  to  be  made

 in  the  near  future.

 सारकोज़ी  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  कृषि  वैज्ञानिकों  का  तबादला  at

 नियुक्ति

 857.  सतपाल  कपूर  :  क्या  कृषि  ate  सिवाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (8)  इस  समय  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  के  मुख्यालय  में  सीनियर  ae  जूनियर  कृषि

 वैज्ञानिकों  कि  पशुनसल  की  कुल  संख्या  कितनी
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 )  क्या  फील्ड  स्टेशनों  तथा  sae  केन्द्रों  में  इन  श्रधचिकारियों  की  कमी  महसुस  की  जा  रही

 है  ;

 क्या  कुछ  मामलों  में  ऐसे  वैज्ञानिकों  के  सामान्य  त्लिवारधिक  तबादले  नहीं  किये  गये  हैं

 )  यदि  तो  भारतीय  कृषि  wader  परिषद्‌  के  कितने  श्रधिकारयों  को  पांच  साल  से

 अधिक  समय  तक  कृषि  भवन  में  रखा  गया  है  ate  क्यों
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शानवाज  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  मुख्यालय  के  लिये  विभिन्न  विषयों  कौर  वेतन  मानों  के  कुल  57 वैज्ञानिक पद  स्वीकृत

 इनमें  से  43  पदों  पर  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  ate  शेष  14  पद  अभी  रिक्त

 कुछ  संस्थानों  केन्द्रों  में  वैज्ञानिकों  की  कुछ  कमी  ऐसा  इसलिये है  कि  भारतीय

 कृषि  wader  परिषद्‌  में  कुछ  समय  के  लिये  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था  ।  कृषि  वैज्ञानिक

 भर्ती  ate  की  स्थापना  हो  जाने  के  बाद  रिक्त  पदों  को  भरा  जारहा  है
 ?

 फिलहाल  परिषद्‌  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  मुख्यालय  से  संस्थानों/केन्द्ों  में  कौर

 संस्थानों  तथा  केन्द्रों  से  भारतीय  कृषि  अ्रनसंधान  परिषद  में  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  की  कोई

 ऐसी  व्यवस्था नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 aga  सिचाई  परियोजनाएं

 gg.  श्री  के  ०  एल०  राव  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 10  वर्ष  qa  प्रारम्भ  की  गई  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  a  तक  इस

 स्थिति तक  पूरी  नहीं  हुई  हैं  जिनकी  कम  से  कम  दो-तिहाई  क्षमता  का  उपयोग  करके  लाभ  उठाया जा

 म्रन्ततोगत्वा  लाभ  क्या  होंगे  तथा  wa  तक  क्या  लाभ  हुए  हैं

 मूल  श्रतुमानित  लागत  क्या  है  तथा  wa  क्या  है  तथा  ate  तक  कितनी  धनराशि  ad  की

 गई

 यदि  आगामी  चार  वर्षों  में  परियोजनाएं  पुरी  हो  जायें  तो  कितना  अधिक  लाभ  होने  की

 संभावना है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  केदारनाथ fag)  :  से  1964  में  ate  उससे

 पहले हाथ  में  ली  गई  बूह  सिंचाई  परियोजनाओं  के  संबंध  में  भ्रपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी ne

 जाती है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  848  6/74]

 पश्चिम  बंगाल  में  भूख  तथा  कुपोषण  से  हुई  ald

 859.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिम  बंगाल  में  भूख  तथा  कुपोषण के  कारण  1974  के  पश्चात्‌  कितने  व्यक्ति

 मरे ।  1

 51



 Written  Answers  Kartika  27,  1896  (Saka)

 इस  प्रकार  मरे  व्यक्ति  किस  ara  वर्ग  के  थे  तथा  उनका  जिलावार  ब्यौरा  कया  ग्रोवर

 संकटग्रस्त  व्यक्तियों  को  राहत  देने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कितनी  धनराशि

 की  सहायता  मांगी  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  वास्तव  में  कितनी  सहायता  दी  है  तथा  उसका  स्वरूप  क्या  है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभ  दास  :  से  राज्य  सरकार  से

 जानकारी  मांगी  गई  है  श्र  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कहना  बांध  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  मुआवजा

 860.  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहना  ata  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों

 को  पर्याप्त  मुप्नावज भ्  देने  का  अनुरोध  किया  ak

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  3q-Wal  केदारनाथ  fag)  :  जी  हां  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बाठ  शौर  सुखा  के  कारण  दालों  शर  तिलहनों  को  कसो

 S61.  एस०  ato  सामंत :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सुखा  ax  मौसम  संबंधी  wea  म्निश्चितताओओं  के  कारण  दालों  औंर  तिलहनों

 की  कितनी  कमी  होने  की  संभावना  है  ;

 सबसे  अधिक  बुरा  प्रभाव  किन  भागों  ate  किन  राज्यों  पर  पड़ा  है  कौर  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  कौर

 सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  sa  दास  :  1974-75  खरीफ

 के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  फसलों  के  क्षेत्र  कौर  उत्पादन  के  प्रकार  अनुमान  चालू  कृषि  वर्ष

 के  भ्रांत  में  gala  1975  में  ही  उपलब्ध  होगे ं।

 उड़ीसा  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  भाग  सूखे  से  पौर  पश्चिम

 विहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  भाग  बाढ़  से  प्रभावित  हए  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  क़षि  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह देने  के  लिए

 तकनीकी  विशेषज्ञों  के  दल  नियुक्त  किए  हैं
 ।

 कीटनाशी  औषधियां  उर्वरक  शादी  कृषि

 की  खरीद  के  लिये  इन  राज्यों  के  लिये  3649  लाख  रु०  का  एक  अल्पकालीन ऋण  स्वीकृत

 fear गया  है

 झमको  वाणिज्य  दूतावास  कौर
 यह  एस०  आई ०  एस०  के  कर्मचारियों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  खाद

 स्थिति  का  सर्वक्षण

 862.  थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  mata  वाणिज्य  दूतावास  कौर  यू०  एस०  भाई  एस०  के  कर्मचारियों ने  पश्चिम  बंगाल  के

 जिलों  में  खाद्य  स्थिति  का  सर्वेक्षण  किया  था  ;
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 क्या  sade  जनरल  लारेस  पीकिंग  कौर  कं खू लेट  के  राजनीतिक  afr  कारी  पीटर  aaa  हारा

 पश्चिम  बंगाल  में  सर्वेक्षण  के  सभी  परिणामों  का  अध्ययन  राजनीतिक  श्राघार  पर  किया  गया  शौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  प्रण्मासाहिब पो  ०  :

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निर्माण  कौर  sara  मंत्रालय  के  विधियों  के  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  के  विधेयक

 563.  को  विक्रम  महाजन :  क्या  निर्माण  att  श्रीवास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्माण  ak  श्रीवास  मन्त्रालय  से  संबंधित  दिल्‍ली  प्रशासन ने  कुल  कितने

 विधेयक  पारित  किये  ate  च्  में  पेश  किये  जाने  तथा  विचार  किये  जाने  के  लिये  कितने  विधेयक  मन्त्रालय

 में  विचाराधीन  है  ;

 उन  विधेयकों  के  नाम  क्या  gale  प्रत्येक  मामले  में  उन्हें  संसद्‌  में  पेश  न  करने  के
 क्या

 कारण ;  कौर

 उनमें  से  प्रत्येक  विधेयक  के  कब  तक  संसद  में  पेश  किये  जाने  सम्भावना  है
 ?

 निर्माण  ait  ग्रा वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  (i)

 5
 नगर  परिषद  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  1972  से  wa  तक  पारित  किये  गये  विधेयकों की  संख्या

 (it)  मंत्रालय  में  निलंबित  विधेयकों  की  संख्या  2

 तथा

 1.  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  )  1973

 2.  दिल्‍ली  विकास  )  1973

 ये  विधेयक  विचाराधीन  हैं  तथा  सम्भवत  dag  के  वर्तमान  aa  में  पेश  किये  जायेंगे  ।

 देहरादून  में  शिक्षित  तथा  प्रशिक्षित  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  रोजगार

 864.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उन  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्हें  देहरादून
 में  शिक्षा  दी  जाती  है  तथा  प्रशिक्षण  दिया  जाता  ग्र

 क्या  कोई  एसे  आदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  जहां  वे  काम  कर  सकते  हैं  वहां  रोजगार

 देने  के  लिये  उन्हें  प्राथमिकता  दी  ate  यदि  तो  क्या  रादेश  जारी  किये  गये

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  ale  संस्कृति  fears  में  उप-मंत्री  अरविद  नेताम  )  :  )  तथा  देश

 की  विभिन्न  संस्थाओं  में  प्रशिक्षित  विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  व्यक्ति  भी  शामिल  रोजगार

 के  अवसर  प्रदान  करने  के  ate  कदम  उठाए  गये  हैं  ।  किसी  विशिष्ट  संस्था  के  प्रशिक्षणार्थियों  को

 wal  के  मुकाबले  प्राथमिकता  देना  भेदभाव  पूर्ण  होगा  ।  निम्नलिखित  मुख्य  कदम  उठाये  गये  हैं

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  के  रिक्त  पदों  के  लिये  भेजे  जाने  हेतु  जिन  विकलांग  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता

 111  दी  गई  उन्हें  रजिस्टर  करने  के  लिये  सामान्य  रोजगार  कार्यालयों  से  कहा  गया
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 (2)  सामान्य  रोजगार  कार्यालयों  को  अतिरिक्त  विशेष  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  रोजगार

 संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  तेरह  विशेष  रोजगार  कार्यालय  भी  स्थापित  किये  गये

 (3)  मंजूर  शुदा  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  इन  प्लांट  प्रशिक्षणाथियों  के  रूप  में  लग  विकलांग

 व्यक्तियों  को  100  रुपये  प्रतिमास  का  वजीफा  देने  का  विचार  है  ।  यह  वजीफा  एक  वर्ष  से  अधिक

 mata  के  लिये  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 (4)  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार  के  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के

 वास्ते  शेल्टर  वर्कशाप  स्थापित  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  प्रोत्साहित  किया  जायेगा  |

 दालें  इस्पात  के  विकल्प  के  रूप  में  बांस  का  उपयोग

 करेंगे कि  :
 6

 65.  श्रीमती  रोज़ा  विचार  देशपांडे  :  निर्माण  तौर  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 भवन  निर्माण  प्रौद्योगिकी विद  छडयुक्त  सूददढ़कंकरीट  के  निर्माण  के  लिये  दुर्लभ  इस्पात  के  विकल्प

 के  रूप  में  बांस  को  saad  मान  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ग्रोवर  केन्द्रीय  भवन  निर्माण  स्रतुसंधात संस्थान  ,  रुड़की  द्वारा
 इस  दिशा  में  किये  गये  प्रयोगों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 निर्माण  कौर
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  wet  तक  नहीं  ।

 देश  के  कुछ  भवन  निर्माण  संस्थान  wa  भी  इस  विषय  में  कार्यरत

 art  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय

 866.  मघ  लिमये

 श्री  राम  देव  सिह  :

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  पुरा  कर  लिया

 क्या  सरकार  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  प्रति  निर्णय  लेगी  ताकि  राष्ट्रीयकरण

 की  दशा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  तथा  राष्ट्रीयकरण  न  किये  जाने  की  दशा  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्योगों  के  विकास  में  तथा  अनिश्चितता  के  कारण  कोई  बाधा  न  पड़े  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज io  कौर  सरकार  चीनी

 उद्योग  जांच  झ्रायोग  की  रिपोर्ट  में  ,  की  गई  सिफारिशों  के  में  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण के  प्रश्न

 पर  wa  भी  विचार  कर  रही  है  उसने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  शीघ्र  भ्रान्ति  निर्णय  लेने  के  बारे

 में  भ्र भि व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ।

 कृषि  उपकरण  निर्माताओं  को  सहायता

 867. के०

 आर०  वी  ०,  स्वामीनाथन  :.

 Be:  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विदेशी  फर्मों  के  साथ  संयुक्त  उपक्रम  से  तथा  पारस्परिक  सहयोग

 से  कृषि  उपक्रमों  के  निर्माता ग्र ों  को  सभी  प्रकार  की  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  भ्रौर  यदि  तो

 निर्णय  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 इस  संबंध  में  कितनी  फर्मों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;

 +4
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 सरकार  ने  किन  के  लिये  सहायता  देने  का  facia  किया  है  ate  क्या  ट्रेक्टर  निर्माताओं

 ने  भी  भारत  में  विदेशी  सहयोग  के  लिये  सरकार  से  प्रतिरोध  किया

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  से  बिदेशी  फर्मों के  साथ

 सांझा  करके  या  उनके  पारस्परिक  उसहयोग  से  कृषि  उपक्रमों  के  विनिर्माताश्रों को  सहायता  देने  के  बारे  में

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  जहां  तक  कृषि  ट्रैक्टरों  का  संबंध  सरकार

 ने  fro  किया  है  कि  भविष्य  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  की  अनुमति  नही ंA  जायेगी  क्योंकि

 विदेशी  सहयोग  संबंधी  अनेक  प्रस्ताव  पहले  ही  स्वीकार  किये  जा  चुके

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  विश्ञार्थों  ste  अध्यापकों  का  अनुपात

 868.  एच०  एन०  मिर्ज़ा  कया  समाज  कल्याण  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 जवाहर  लाल  नेहरु  विश्वविद्यालय  दिल्‍ली  मे  छात्रों  तथा  अध्यापकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  पर  सरकार  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  खरच  करती  है  ;

 अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  को  तुलना में  इसके  भ्र ध्या पक  सरकार  का

 प्रति  विद्यार्थी  पर  डाक  सुविधाओं  शादी  के  ५  कया  wie

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  पर  इतनी  अधिक  धनराशि  aa  किये  जाने  में  क्या

 औचित्य है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रो  (sito  एस०  नुरुल  :  14  1974

 को  अंश-कालिक  छात्रों  तथा  अध्यापकों  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  छात्रों  तथा  अध्यापकों

 की  संख्या  क्रमशः  1,792  कौर  195  थी  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  द्वारा  1973-74  के  दौरान  उक्त  विश्वविद्यालय  को  206

 लाख  रुपये  at  धन  राशि  का  अनुदान  दिया  गया  था  जिसमें  से  117  लाख  रुपय  की  धन

 उपस्कर  तथा  कैम्पस  विकास  पर  खर्चे  की  गई  थी  ।

 ,  (@)  विश्वविद्यालय  में  1973-74  के  दौरान  उपस्कर  के  विकास

 संबंधी  खर्चे  के  भ्र ति रिक्त  अर्थात  म्रनुरक्षण  खर्चे  के  म्नाघार  पर  अध्यापक-छात्र  अनुपात  तथा

 प्रति  व्यक्ति ey  1:8  तथा  5,760  रुपये  प्रति  ag  था  ।  विश्वविद्यालय  में  इस  समय  तीन

 वास  हैं  जिनमें लगभग  700  wat  के  लिए  स्थान  है  |

 चूंकि  यह  विश्वविद्यालय  मुख्य  रूप  से  एक  उत्तर-स्नातक  तथा  भ्रनुसंधान  संस्था  इसलिये  भ्रमण

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  साथ  उसकी  तुलना  करना  न्यायसंगत  नहीं  होगी  जिनमें  न  केवल  ओवर-स्नातक

 स्तर  की  शिक्षा दी  जाती  है  बल्कि  उनमें से  कुछ  में  स्कूलों  संबंधी  अनुरक्षण  के  gears

 विधि  इत्यादि  जेसे  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  की  भी

 सुविधाओं की  व्यवस्था  है

 dfs  उक्त  विश्वविद्यालय केवल  1969  में  स्थापित  हुआ  है  इसलिये  यह  भी  विकास

 के  aaa  निर्माणात्मक  चरणों  में  है  तथा  भूमि  अधिग्रहण  तथा  भवन  उपस्कर  खरीद  इत्यादि

 पर  इसकी  खर्चा  होता  रहा  है  तथा  हो  रहा  है
 ।

 कुछ  दशकों  पहले  स्थापित  अन्य  विश्वविद्यालयों
 की  इस  पर  अधिक  खर्च  होना  स्वाभाविक  है  ।
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 Written  Answers  Kartika  27,  1896  (Saka)
 ee  a  ना

 आयातित  गेहूं  तथा  सर्विस  को  ले  जाने  के  लिये  wave  पत्तन  पर  anal  का  उपलब्ध  न  होना

 369. पी०  ए०  सामिनाथन  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 कम  वेतन  उपलब्ध  होने  के  कारण  मद्रास  पत्तन  पर  1974 में  ग्रायातित

 गेहूं  तथा  उर्वरक  के  भारी  स्टाक  जमा  हो  गयें

 क्या  कारण  है  कि  गेहूं  तथा  उनका  जिनकी  देश  को  श्रत्यत्त  आवश्यकता  थी  न  ते  जाने  के
 ७५

 ~
 यदि  तो  मद्रास  पता  से  वे  कितने  समय  तक  नहीं  ले  जाये  पौर

 अ्रधिकारियों  को  गेहूं  के  स्टाक  को  वहां  से  उठवाने  में  कितना  समय  लगा  ?

 कृषि  wk  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fart):  से

 1974  में  मद्रास  बन्दरगाह  के  पारगमन  शेडों  में  प्रायश्चित  गेहूं  और  उर्वरकों  की  मात्रा  में

 वृद्धि  मद्रास  पत्तन  पर  कार्यचालन  संबंधी  कठिनाइयों  कौर  कुछेक  भ्रमण  कारणों  से  हुई  थी  ate  न  कि  वैगनों

 की  पर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  ।  7-9-1974  से  7-11-1974  की  अवधि  के  दौरान  मद्रास  पतन

 से  लगभग  1.47  लाख  मीटरी  टन  आयातित  खाद्यानों  (1.01 लाख  मीटरी  ake  उर्वरकों  (0.46

 लाख  मीटरी  की  निकासी  हुई  थी  ।  1-9-1974  को  पारगमन  शैड  के  खाद्यान्नों  के  वारे  में  शेष

 6,326  मीटरी  टन  ae  उर्वरकों  के  बारे  में  5,734  मीटरी  टन  था  श्र  वह  1-10-1974  तक  बढ़कर

 गेहू ंके  बारे  में  15,925  मीटरी  टन  शौर  उर्वरकों  के  बारे  में  16,091  मीटरी  टन  हो  जबकि  वह

 शेष  7-11-1974  तक  घटकर  गेहूं  के  बारे  में  5,710  मीटरी  टन  शौर  उर्वरकों  के  बारे  में  2,108

 मीटरी टन  हो  गया  ।

 मद्रास  ate  सत्य  पत्तनों  पर  निकासी  ate  संभालने  का  कार्य  एक  लगातार  रहने  वाली

 प्रक्रिया  है  ।  इन  कार्य चाल नों  के  पत्तन  पारगमन  शेडों  में  गेहूं  की  कुछ  मात्रा  हमेशा  रहेगी  ।

 खुले  बाजार  में  किरण  कोटे  ते  अधिक  मात्रा  में  योनी  की  बिक्री

 870.  श्री  मधु  क्या  sfir  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  ॥

 क्या  चीनी  उद्योग  ने  खुले  बाजार  में  भ्रनुज्ञेय  कोटे  से  अधिक  मात्ना  में  चीनी  बेची

 यदि  तो  1974  में  खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्य  ate  लेवी  चीनी  के  मूल्य

 में  क्या

 क्या  इस  अनधिकृत  बिक्री  से  खुले  बाजार  में  चीनी  के  बिक्री  मूल्य  में  वृद्धि  हुई
 ?

 कृषि  श्री रं  सिवाई  dara  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  खान  )  :
 नहीं  ।  11

 1974  के  टाइम्सਂ  में  उद्योग  द्वारा  मुक्त  fast  कोटे  से  57,000  मीटरी  टन  की

 अतिरिक्त  मात्रा  की  कथित  बिक्री  का  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  ।  दूसरे  दिन  उसी  पत्र  ने  उद्योग॑  के

 एक  प्रतिनिधि  द्वारा  इस  रिपोर्ट  को  खण्डन  करने  का  समाचार  छापा  था  ।  1974 के  दौरान

 खुले  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  80,000  टन  की  निर्मुक्त  मात्रा  में  से  फैक्ट्रियों  से  केवल  लगभग

 74,000  मीटरी  टन  at  भेजी  गई  थी  ate  शेष  मात्रा  समाप्त  हो  गई  थी  ।

 कौर
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 18  1974  लिखित  उत्तर
 oe  ee  meee

 परीक्षा  सुधार  सम्बन्धी  बकंशाप

 871.  श्री  सो०  के०  क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  ake  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 कीं  कृपा  करेंगे

 क्या  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  आयोग  ने  हाल  में  परीक्षा  सुधार  संबंधी  का  ai

 किया  था  जिसने  परीक्षा  सुधार  के  बारे  में  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की

 यदि  तो  उन  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  कया  ak

 इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  विश्वविद्यालय

 दान  ara  ने  भ्र भी  तक  परीक्षा  सुधारों  के  संबंध  में  तीन  क्षेत्रीय  कार्यशालाएं  प्रायोजित  की  हैं  ।  चोथी

 कायशाला का  क्षेत्र  के  26  से  28  1974  तक  आयोजन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इन  कार्यशालाओं  द्वारा  की  गई  प्रमुख  सिफारिश  सेमेस्टर  भ्रान्तरिक

 श्र  बैंकों  का  विकास  तथा  परीक्षाओं  के  संचालन  से  संबंधित  हैं  ।

 सभी  कार्यशालाओं  की  सिफारिशों  परीक्षा  सुधार  संबंधी  विश्वविद्यालय  अनुदान  air

 कीं  कार्यान्वयन  समिति  के  सम्मुख  विचारार्थ  रखा  जाएगा
 |

 नगरोय  क्षेत्रों  में  पेय  जल  योजनाएं

 872.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  नया  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्वायत्तशासी  परिषद  ने  नई  दिल्‍ली  में  हाल  में  अपनी  बैठक  में  देश  के
 नगरीय

 क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  सप्लाई  की  मूल  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  लिये

 दर्शी  सिद्दांत  बनाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  योजनाओं  को  कब  तक  लागू  किये  जाने

 की  संभावना है  ?

 निर्माण  ate  mata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सोहन
 :  स्थानीय  स्वायत्त

 शासन  की  केन्द्रीय  परिषद  जिसकी  बैठक  1974  में  चण्डीगढ़  में  हुई  ऐसे  कोई

 दर्शी  सिद्धांत  निर्धारित नहीं  किए  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 पुरी  का  जगन्नाथ मन्दिर

 873.  थों  aaa  क्या  समांज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं
 a

 उड़ीसा के  जगन्नाथ  मन्दिर  में  श्रुतिकीर्ति  क्यारियों  की  नियुक्ति  की  गई  ह क्या

 तथा  वहां  काम  के  लिये  ब्यौरेवार  भ्र नू मान  तैयार  किया  गया  कौर

 यदि  तो  मंदिर  के  लिये  कितनी  अतिरिक्त  राशि  की  स्वीकृति  दी  गयी  है  कौर  क्या

 मरम्मत  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका  है
 ?

 ञ



 Written  Answeis  November  18,  1974
 पनप

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नुरूल  :  अतिरिक्त  कर्मचारियों

 की  नियुक्ति  की  जा  रही  है  तथा  प्राक्कलनों  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस  a4  के  कार्यक्रम  मरम्मत ों  के  लिये  50,000  रुपए  की  राशि  अस्थाई  रूप  से

 नियत  की  गई  है  ।  प्रारंभिक  तैयारियां  करने  के  बाद  मरम्मत  का  कार्य  1974  में  शुरू  किया

 जाएगा  |

 विदेशों  में  अध्ययन  हेतु  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  के  लिए  नियम  एवं  विनियम

 874.  श्री  व्यालार  रवि  :  कया  समाज  acorn  ate  संस्कृत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 वे  सामान्य  नियम  एवं  विनियम  कौन-कौन  से  हैं  जिनके  भ्रन्तर्गत  विदेशों  में  अध्ययन  हेतु
 राष्टीय ्  छात्रवृत्ति दी  जा  रही  और

 क्या  इन  विनियमों  में  हाल  ही  में  परिवर्तन  किया  गया  हैं  ae  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 >  र

 तथ्य  हैं  ak  इन  परिवर्तनों  के  क्या  कारण  ९

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डो०
 पी०  :

 विदेशों  में  भ्रध्ययन  के  लिये  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियों  से  सम्बन्धित  सामान्य  नियम  तथा  विनियम  छपी

 हुई  पुस्तक  में  दिए  गए  जिसकी  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 1974-75  में  जो  एकमात्र  महत्वपूर्ण  परिवहन  किया  गया  है  वह  उस  at  के  बारे  में

 है  जिसके  लिए  साधन  परीक्षण  के  sata  पात्रता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ora  को  लिया  जाना  है  ।

 विनियमों  के  प्रंतर्गत  साधन  परीक्षण
 को

 सुनिश्चित  करने  के  जिस  वर्ष  में  aaa  पत्र  दिया

 जाता  उससे  पूर्ववर्ती  वित्तीय  वर्ष  की  प्राय  को  माना  जाता  था  ।  किन्तु  1974-75 भ्रौसत  मासिक

 ara  निर्धारण  करने  के  लिए  संबंधित  जिस  वर्ष  छात्रवृत्ति  दी  जानी  उस  वर्ष  की  पहली

 बर  से  शुरू  होकर  amy  वर्ष  की  30  सितम्बर  तक  का  वर्ष  होगा  ।  इस  परिवहन  का  मुख्य  कारण

 यह  है  कि  पीछा  वित्तीय  वर्ष  की  अपेक्षा  अ्रब्ययन  का  वह  वर्ष  अधिक  उपयुक्त  है  जिसमें  छात्रवत्ति

 कर्ता  संस्था  में  प्रवेश  पाता  है  ।  इसके  भ्रधिकांश  विदेशी  विश्वविद्यालयों  में  शैक्षिक  सत्न  भ्रक्तूवर  से

 शुरू  होता  ke
 >  {

 wien  लड़कियों  को  fast

 875.  वीरेन्द्र  सिह  राव

 att  मुख्तियार  सिह  मलिक

 क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  19  1974  को  प्रकाशित  एक  समाचार  पढ़ा है  जिसमें

 crag  हर  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  ag  छपा  है  कि  भारत  में  प्रति  ad  50  हजार  बच्चे  या  तो  खो  जाते  हैं

 या  उनका  अपहरण  किया  जाता

 क्या  wage  अथवा  गुमशुदा  लड़कियों  को  वेश्यालयों  के  मालिकों  को  बेच  दिया  जाता

 ate
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 27  1896  )  लिखित  उत्तर
 ee  ण

 सरकार  ने  ऐसे  गिरोहों  को  समाप्त  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाया  है  जो  देश  में

 एसा  धन्धा कर  रहे  हैं  ?

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  कौर  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  हरविन्द

 सरकार  ने  ऐसा  समाचार  पढ़ा  है  ।

 ate  स्त्रियों  और  लड़कियों  में  भ्र ने तिक  पणन  दमन  1956  के  उपबन्धों

 के  अधीन  वैश्यालय  रखना  तथा  इस  बुराई  में  वाणिज्य  रूप  में  भाग  लेना  दण्डनीय  अपराध
 है

 ।
 अपहरण

 भारतीय दण्ड  संहिता  की  धारा  363  के  अ्रधीन  निराश  है  ।  इस  संबंध में  कानून  के  उपायों को  संबंधित

 राज्य  सरकारों  द्वारा  लाग  किया  जा  रहा  >
 ए  |

 दिल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  संशोधन  विधेयक

 876.  श्री  नवल  किशोर  fag:  क्या  निर्माण गौर  श्रीवास  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  संशोधन  विधेयक  कब  पास  किया  था  और  इसे

 संसद  में  पारित  कराने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  को  कब  भेज  था

 उक्त  विधेयक  को  संसद  में  स्थापित  करने  में  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं
 ?

 8-8-1973 को  । निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  wat  सोहन  मारिया

 )  को  संसद  के  इस  सत्न  में  पेश  करने  का  प्रस्ताव
 >

 डी०  श्राई०  जड०  क्षेत्र नई  दिल्लो के  डी  सेक्टर के  बहु  मंजिले  क्वार्टरों में  पानी  का  शुल्क  लेना

 877.  श्री  शशि  भूषण  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डी०श्राई०जेड०  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  सेक्टर  में  बह्म मंजिले  axed  का  निर्माण  तथा

 आबंटन  लगभग  तीन  वर्ष  पुर्व  gat  था

 थ
 क्या  सभी  क्वा्टोरों  में  पानी  सप्लाई  के  मीटर  लगे  हुए  धप

 क्या  पानी  के  मीटरों  की  रीडिंग  नोट  नहीं  की  जाती  है  ale  निवासियों  a  aa
 भी

 फ्लैट  रेट  पानी  के  शल्क  लिये  जाते  हैं  तथा  मीटरों  में  दिखाई  गई  वास्तविक  खपत  के  आधार पर  नहीं

 झोर

 यदि  ,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  निवासियों  से  उनके  द्वारा  पानी  की  वास्तविक

 खपत  के  mare  पर  कब  पानी  के  मूल्य  लिये  जानें  की  संभावना  है
 ?

 निर्माण  att  मंत्रालय  में  राज्य  सन्तरी  मोहन  हां
 ।

 हां  ।

 )  हां  ।

 पानी  के  मीटर इस  शर्ते  पर  लगायें गयें  थे  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  जलपूर्ति
 के  अनुरक्षण  के

 कार्य  को  संभाल  लेगी  तथा  मीटर  रिडिंग  के  अनुसार  बिलों  को  फ्लैटों  के  अलग  अलग  दखलकारों  को

 भेज  देंगी  ।  चंकी  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  बहुमंजिले  फ्लैटों  में  जलपति  के  ग्रत रक्षण च्  के  इस  कार्य

 को  सम्भालना  स्वीकार  नहीं  wa  areafee  खपत  के  ria  पर  oo FATA  सी  age  का  परास

 धीन है  ।
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 oe  ऋण  कि  क

 राज्यों  के  श्रकालय्रस्त  क्षेत्रों  में  कुपोषण  के  कारण  हुई  मौतें

 878.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  कया  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 पश्चिम  गुजरात  तथा  राजस्थान  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  विभिन्न

 प्रकार  रोगों  तथा  कुपोषण  के  कारण  कुल  कितनी  मौतें  होने  के  समाचार  मिले  wk

 क्या  इन  में  से  किसी  क्षेत्र  को  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  कौर  ऐसे  क्षेत्नों

 को  इस  वर्ष  परकाल-राहत  के  लिये  aa  तक  कितनी  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास
 :  तथा  राज्य  सर

 कारों  से  जानकारी  मांगी  गई  है  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 दिल्‍ली  के  लिये  शुष्क-पतन की  स्थापना

 879.  श्रीमती  पार्वतो  कृष्णन  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्माण  और
 प्रावास  मंत्रालय  दिल्‍ली  में  शुष्क-पत्तन  की  स्थापना  के  विरुद्ध

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  संबंध  में  19  1974  के  स्थानीय  दैनिक  में  प्रकाशित  समाचारों  की  कौर

 सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  >
 ण्  गौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 > Q

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया  )  :  से  यह  मंत्रालय

 दिल्‍ली  के  महानगर  क्षेत्र  में  शुष्क-पत्तन  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  क्योंकि  इससे  ग्रत्यधघिक  लोग

 आने  शुरू  हो  जायेंगे  जिससे  सभी  वर्तमान  तथा  प्रस्तावित  नागरिक  ate  ae  व्यवस्थापकों में  गड़बड़ी

 हो  जायेगी  ।  इस  मंत्रालय  का  विचार  है  कि  इसकी  स्थापना  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  ईदंगिद  के  किसी

 बाहर  में  वांछनीय  होगी  ।  किन्तु  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अभी  कोई  fra  नहीं  किया  है  ।

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों द्वारा  परीक्षा  सम्बन्धी  सुधारों  को  योजना  को  स्वीकृति

 880.  श्री  आर ०  Fo  सिन्हा  :  क्या  समाज  कल्याण  ak  संस्कृति  मंत्री  az  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  परीक्षा  सुधार  योजना  तैयार  की  थी  कौर  इस  स्वीकृति

 तथा  क्रियान्विति  के  लिए  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  भेजा  था  ait  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  कया

 उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  उक्त  योजना के  बारे  में  act  स्वीकृति  भेज

 दी  है  ;

 क्या  उक्त  योजना  के  लिए  स्वीकारो  भेजने
 के  लिए  विश्वविद्यालयों  के  लिए  कोई  समय-सीमा

 निश्चित की  गई  2?
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 लिखित  उत्तर 18  1974

 ro a  ाामनाााााभागणाधुद्ााननाधा |

 शि  ,  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंतर  (Sto  एस०  नुरुल  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  1973  परीक्षा  सुधार  कार्यवाही  योजना  नामक  एक  रिपोर्ट

 विद्यालयों  को  उसमें  दी  गई  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भेजी  थी  ।  उक्त  योजना  की  प्रमुख

 बातें  wire  में  दी  गई  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  oats  ने  परीक्षा  सुधार  के  लिए  कार्यवाही  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  12  विश्वविद्यालयों  का  चयन  किया  है  :--

 अलीगढ़  मुस्लिम  weirs  |

 ग्राहक  वाल्टेयर  |

 एम०  एस०  बडौदा  बड़ौदा  ।

 पंजाब  चंडीगढ़  ।

 गोहाटी  गोहाटी  ।

 राजस्थान  जयपुर  ।

 यादवपुर  जादवपुर  ।  *

 पूना  पुना  ।

 सागर  सागर  |

 10  मैसुर  मैसुर  ।

 11  मद्रास  मद्रास  ।

 12  कालीकट  कालीकट  ।

 क्रम  संख्या 1  से  10  प्रौर  12  पर  दिए  गए  विश्वविद्यालयों  ने  ari  को  यह  सुचित  किया  है

 कि  झ्रावश्यक  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  बढ़ाने  के  लिए  उन्होंने  भ्रपनी  भ्रपनी  परीक्षा  सुधार  कार्यान्वयन  समितियां

 नियुक्त  की  हैं
 ।

 परीक्षा  सुधार  कार्यवाही  योजना  नामक  रिपोर्टें
 का

 कार्यान्वयन  इन  विश्वविद्यालयों

 विभिन्न  स्तरों  पर  है  ।

 उपर्युक्त  विश्वविद्यालयों  के  काफी  wear  विशेषकर  डिब्रूगढ़

 जवाहरलाल  नेहरू  केरल  मदुरै  मेरठ  उस्मानिया

 रुड़की  सम्बलपुर  विश्वविद्यालय  भर  सरदार  पटेल  सिफारिश

 किए  गए  सुधारात्मक  उपायों  पर  प्रबल  कर  रहे  हैं  ।

 att  परीक्षा  सुधार  संबंधी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  समय  की  कोई

 सीमा  निर्धारित नहीं  की  है

 fa  वरण

 परीक्षा  सुधार  की  मुख्य  बातें  :

 (1)  जो  पद्धति  उन्हें  जांच  भी  करनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  को  wears  प्रक्रिया

 का  एक  प्रान्त रिक  atk  अंगਂ  बनाना  चाहिए  ॥

 (2)  क्योंकि  afar  अथवा  लगातार  मूल्यांकन  में  कठिन  परिचय  के  लिये  प्रेरणा  और

 संस्था पन्न  श्र  ह  और  सामूहिक  कायें  करने  के  गुण  तथा
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 a

 व्यक्तियों  ee  का
 Fagwear  gut  अरोग  जैसी  कई  afar  seat  मूल्यांकन  किया

 जाता  जिनकी  त्रैमासिक  परीक्षा  अथवा  उपलब्धि  परीक्षा  मूल्यांकन  नहीं  करती

 इस  प्रकार  के  मूल्यांकन  को  से  ग्रेड-शीट  पर  दर्शाया  जाना  चाहिये  ।

 (3)  प्रत्येक  संस्था  का  स्तर  उस  द्वारा  दी  जाने  वाली  शिक्षा  के  स्तर  द्वारा

 अभिशासित  होता  है  ।  इस  प्रकार  से  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  ale  कालेज  को  स्तर

 बनाये  रखना  है  ।  इसका  we  यह  है  कि  उस  संस्था/कालेज  का  जिसमें  विद्यार्थी ने

 अध्ययन  किया  उसे  जारी  किये  गये  डिप्लोमों  अथवा  डिग्रियों  या  ग्रेड-शीट  पर  म्रंक्रित

 होना  चाहिये  ।

 (4)  यदि  डिग्री  waar  डिप्लोमा  ar  परीक्षा  का  प्रदान  किया  जाना  विद्यार्थी  द्वारा  कई

 क्रमों  में  किये  गये  निष्पादन  कार्य  पर  aranfer
 तो  इन  पाठ्यक्रमों

 का  एक
 दूसरे  से

 में  ग्रेंड संबंध  विच्छेद  किया  जाना  चाहिये  ताकि  यदि  कोई  छात्र  किसी  पाठ्यक्रम  विशेष  में

 बनाने  में  असफल  रहे  तो  उसे  इस  शभ्रसफलता  के  कारण  wg  पाठ्यक्रमों  में  दीक्षित  न

 किया  जाये  ।  इस  तरीके  से  पाठ्यक्रमों  के  संबंध  विच्छेदन  से  विद्यार्थियों  को  यदि  भ्रावश्यक

 च्  तो  एक  संस्था  से  दुसरी  संस्था  में  जाने  ate  शभ्रध्ययन  के  एक  किस्म  से  दूसरे  किस्म

 के  भ्रध्ययन  मंडराने  जाने  की  अनुमति मिल  जाएगी

 (5)  विद्याथियों  के  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  सु-वितरित  मध्यान्तरों  के  बाद  होना  चाहिए

 ताकि  उस  पाठ्यक्रम  जिसके  एक  वर्ष  भ्रमणा  सत्न  में  पूरा  कर  लिया  उसको

 भ्रान्ति  परीक्षा  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  वर्ष  अ्रथवा  aa  के  अन्त  तक  aa  परीक्षा  ले  ली

 जानी  चाहिए  |

 (6)  विद्याथियों  के  निष्पादन  का  सही-सही  कौर  स्पष्टतया  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता

 जिससे
 कि

 इसको  sit  में  किया  जा  सके  दौर  क्योंकि  विभिन्न  विषयों  के
 लिए

 निर्णय
 के  स्तर  भिन्न-भिन्न है ंdy  विद्याथियों  को  परीक्षा द्य ों  और  मूल्यांकन  में  ग्रेड  प्रदान  किये  जाने

 चाहिए न  कि  ।

 7)  किसी  पाठयक्रम  aaa  डिग्री  में  विद्यार्थियों  के  ऑ्राउधिक  निष्पादन  को  निर्धारित  करने  की

 परीक्षाद्यों  waar  उपलब्धि  के  मानदण्ड  या  तो  सेवा  अथवा  भ्रध्ययन  के  ग्रन्थ

 क्रमों  की  प्रवेश  परीक्षाओं  से  प्लग  रखना  चाहिए  जो  कि  भ्रभिरूचियात्मक

 भविष्यलभी  हों  ।  इसका  at  यह  gat  कि  है  जो  संस्थाएं  कुछ  डिग्रियों  के  विद्यार्थियों  को

 तैयार  करती  हैं  उन्हें  प्र ध्या पन  कार्यक्रम  के  एक  श  भाग  के  रूप  में

 मुल्यांकन  का  प्रायोजन  करना  चाहिए  |

 दूसरी  संस्था  के  दाखिले  के  लिए  ardent  की  संख्या  कुल  स्थानों  से  अधिक  हैं  तो  संस्था  को

 अपनी  प्रवेश  परीक्षा/परीक्षण  का  आयोजन  करना  चाहिए  ताकि  विशिष्ट  पाठ्यक्रम  के  लिए  विद्यार्थी  की

 योग्यता  का  एक  सामान्य  झ्राधार  पर  fia  किया  जा  सके  |

 (8)  केवल  स्वेच्छिक  म्राधार  पर  केन्द्रीय  प्राधिकारी  द्वारा  स्नातक  स्तर  पर  विभिन्न  विषयों  में

 राष्ट्रीय  परीक्षा  प्रायोजित  की  जानी  चाहिए  ।  इस  परीक्षा  को  aware  विचारधारा

 कौर  विषय-वस्तु  की  व्यापकता  की  जांच  करने  के  ये  तैयार  किया  जा  सकता  है  ताकि
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 यह  छात्रों  sir  विभिनन  deat  दवारा  किए  गये  कार्य-निष्पादन  ae  उपलब्धि

 की  राष्ट्रीय  सूची  के  रूप  में  काम  सके  ।  परीक्षा  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  शर  अंग्रेजी

 में  प्रायोजित  जानी  चाहिए  ae  इसके  लिए  एक  आधुनिक  पाठ्यचर्या  तथा  प्रश्न  पत्न

 निर्धारित  करने  की  उत्तम  मूल्यांकन  कौर  अपरिष्कृत  विषयों  की  प्रक्रिया  अपनाई

 जानी  चाहिए  ।  एक  ऐसा  प्रमाणपत्र  जिसमें  केवल  ग्रेड  निहित  हो  उन  भाग  लेने  वालों

 को  जारी  किया  जाना  चाहिये  जो  उच्च  ग्रेंड  प्राप्त  करें  ।  इस  परीक्षा  में  जो  कोई  भी

 बैठना  उसे  ऐसा  करने  की  खुली  छूट  हो  ।

 (9)  उन  छात्रों  के  लिये  जो  किसी  में  दाखिला  पाने  में  सफल  रह  जाते  ग्रध्ययत

 करने  हेतु  व्यापक रूप  में  पत्नाचार  पाठ्यक्रमों  का  श्रायोजन  किया  जाना  चाहिये तथा  इन

 क्रमों  का  आयोजन  खुला  विश्वविद्यालय  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  छात्र  जो  ऐसा

 करने  ऐसे  विश्वविद्यालय  waar  राष्ट्रीय  बोझ  द्वारा  संचालित  परिवारों  में  बैठकर

 नामांकित  अ्रथवा  उपस्थित  की  श्रौपचारिकताय्रों  के  बैगर  भी  डिग्री  प्राप्त  कर  सकें  ।

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  में  फाईलਂ  पर  कार्यवाही

 881.  श्री  एम०  कत्तामुत्त  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  फाईलਂ

 पर  विलम्ब  से  कार्यवाही  के  कारण  इस  संस्थान  को  भारी  हानि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  dal  सोहन
 :  तथा  दिल्‍ली

 नगर  निगम  की  दिल्‍ली  जल  पूति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचना  दी  है  कि  प्रत्येक
 खरीदी  गई  मद

 की  अ्रलग  अलग  फाईल  है  ।  यदि  खरीद  करने  में  कोई  विलम्ब  होता  है  जिस  से  संस्थान  को  हानि  होती

 हो  तो  जल  पूति  तथा  मल  व्ययन  समिति  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  मांगती  है  तथा  दल्ली  नगर  निगम

 द्वारा  उसके  लिये  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करना  अपेक्षित  होता  है  ।  क्योंकि  प्रश्न  में  फाईलਂ

 का  कोई  विशेष  ब्यौरा  नहीं  दिया  प्रश्न  का  उत्तर  fee  विस्तारपूर्वक  देना  संभव  नहीं

 है  ।

 दिल्‍ली  में  देश  भक्तों  को  कांस्य  को  स्थापना

 882.  श्री  करके  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  23  1974 के  एक  ५ अंग्रेजी  दैनिक  में  छपे  समाचार  के  अनुसार  1975

 तक  दिल्‍ली  को  भारतीय  देशभक्तों  की  कांसे  की  नौ  प्रतिमाएं  प्राप्त  हो  जायेंगी  ;

 क्या  उन  के  प्राप्त  होने  से  अंग्रेजी  शासकों  के  बुतों  को  हटाये  जाने  से  रिक्त  हुए  स्थान  पूरे

 हो  और

 नेहरू  की  भी  होगी  ate  यदि क्या  इन  प्रतिमानों  में  से  एक  प्रतिमा  श्री

 तो  नगर  निगम  ने  उसकी  उपेक्षा  क्यों  की  है  ?
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 निर्माण  श्र  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  (st  मोहन
 :

 ना

 हां
 ।

 लेकिन  दिल्ली  नगर  निगम  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  की  भी  प्रतिमा  स्थापित

 करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  wan  से  विचार  कर  रहा  है  ।

 कृष्णा  कौर  का बेरो  के  साथ  गोदामों  के  बेसिन  से  नदी  जल  का  fara

 883.  श्री  जो०  वाई ०  कृष्णन

 जी०  कै०  जाफर  शरीफ  :

 क्या  कृषि  vite  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  मालूम  है  कि  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  क्षेत्र  में  कृष्णा  कावेरी

 सहित  गोदावरी  के  बेसिन  को  तकनीकी  रूप  से  यवहार  पाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  नदियों  के  बैसिनों  से  इन  तीनों  नदियों  के  बारे  में  श्रापसी

 सहमति  से  पानी  के  वितरण  के  लिए  एक  सांविधिक  नियंत्रण  ate  की  स्थापना  करेगी  जिसमें  महाराष्ट्र

 कर्नाटक  कौर  तमिलनाडू  इन  चारों  राज्यों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ;  ak

 >  ?
 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  संबंधी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  च

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  संबद्ध  राज्यों  के  बीच

 गोदावरी जल  के  आबंटन  का  मामला  इस  समय  गोदावरी  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  के  न्यायनिणंयाधीन

 है  ।  कृष्णा  जन  विवाद  न्यायाधिकरण  ने  अपनी  रिपोर्ट  पहले  ही  दे  दी  है  कौर  वाकी  राज्यों  तथा  भारत

 सरकार  द्वारा  मांगे  गये  स्पष्टीकरण ों  पर  इस  समय  न्यायाधिकरण  विचार  कर  रहा  है  ।  जहां  तक  कावेरी

 जल  का  संबंध  संबंधित  तीनों  राज्यों  द्वारा  वर्तमान  we  प्रस्तावित  समुपयोजन  में  यथा  संभव  किंफायत

 करने  पर  शीघ्र  ही  केरल  झ्र  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार  विमर्श॑  करना

 वित है  ।

 इस  समय  एसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 weal  तथा  चालू  को  अधिक  उपज  देने  वाली  नई  किस्से

 884.  थी  के  ०  सालाना  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे

 क्या  देश  में  कृषि  अनुसन्धान  केन्द्रों  ने  गन्ने  को  प्रतीक  उपज  देने  वाली  नई

 दो  सन  हैम्प  की  तथा  एक  ्  की--का विकास  किया  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज  :  कौर  भारतीय

 कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  जूट  att  ५  से  संबंधित  संस्थान  कौर  परिषद  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई

 इन  फसलों  से  सम्बन्धित  झखिल  भारतीय  समन्वित  फसल
 सुधार

 प्रायोजनायें  इन  frit  की
 नई

 किस्में
 विकसित कर  रही  हैं  ।
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 1973  के  दौरान  wat  at  जिन  36  किस्मों  का  चयन  किया  गया  उनकी  पेश वार  कौर  ग्न्य

 पणों  की  जांच  देश  के  विभिन्न  भागों  में  की  गई  इनमें  गन्ने की  10  किस्में  जल्दी  तैयार  होने

 वाली  कौर  इनमें  चीनी  की  मात्रा  19  से  70  प्रतिशत  तक  इनमें  से  कुछ  किस्में  10  महीने  में

 >  | सैयार  हो  जाती  रिलीज  होने  से  पहने  इन  किस्मों  का  और  ant  मूल्याकन  किया  जा  रहा

 सनई

 खेती  के  लिये  सनई  की  दो  नई  किस्मों  को  सिफारिश  की  गई  ये  किस्में  शिन्दवाड़ी  atc

 न  12  यलो  इनमें से  छिन्दवाड़ा  को  मध्य  प्रदेश के  कुछ  क्षेत्रों  में  उगाने  की  सिफारिश की  गई

 कठ  12  यलो  किस्म  को  उत्तरप्रदेश  के  प्रतापगढ़  वाराणसी  पट्टी  में  उगाने  की  सिफारिश  की  मई  है  ।

 अंभ

 केन्द्रीय  ी  अनुसंधान  संस्थान  से  जनवरी  1973  में  नालू  की  दो  नई  किस्में--कुकरी  लेकर  धीर

 weet  देवा  रिलीज  की  गई  कुकरी  लेकर  किस्म  के  कन्द  लम्बे  और  उजले  होते  जो
 जल्दी

 बड़े  हो  जाते  इसे  महाराष्ट्र  के  पठारी  क्षेत्रों  में  रबी  ate  मानसून  मौसम  में  उगाने  की  सिफारिश  की

 गई  कुतरो  देवा  में  अधिक  पैदावार  देने  वाली  और  सामान्य  भंडारगृह  में  अधिक  तापमान  पर  भी

 अच्छी  ae  भंडारित  की  जा  सकने  योग्य  wet  हवा  को  तराई  क्षेत्र  में  और  उन  क्षेत्रों  जटा  फुलवा

 की  मांग  उगाने  की  सिफारिश  की  गई  इस  किस्म  में  खेत  में  उचित  aa  में  पाला  सहने  की  क्षमता

 भी

 डिप्लोमा  घिरी  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षण  देनें  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 855.  श्री  कार  एन०  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 an  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1970-71,  1971-72  तथा  1972-72  के  दौरान  डिप्लोमा  धारी  इंजीनियरों

 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कितनी  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  राज्यवार  दी

 प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी  कितनी  राशि  का  उपयोग  कौर

 इस  योजना  से  इंजीनियरों  की  बेकारी  को  समस्या  को  किप  सोमा  तक  हल  किया  जा  सका

 समाज  कल्याण  प्रौढ़  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  इंजीनियरी  में  fat

 तथा  डिप्लोमा  धारियों  के  लिये  शिशुता  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम  एक  केन्द्रीय  योजना  उक्त  योजना  के

 अन्तर्गत  राज्यवार  कोई  धन  आबंटित  नहीं  किया  जाता  इस  प्रयोजन  के  लिये  कलकता

 are  मद्रास  में  शिक्षुता  प्रशिक्षण  के  चार  क्षेत्रीय  बोर्डों  के  माध्यम  से  इस  योजन  का  संचालन  मंत्रालय

 जाता

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इंजीनियरी  में  डिग्री  तथा  डिप्लोमा  धारियों  को  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  को  सुविधा  प्रदान

 की  जाती  हैं  ताकि  उन्हें  लाभप्रद  रोजगार  के  लिये  उपयुक्त  बनाया  जा  सके  प्रशिक्षण  की  wafer

 क्रम  शुरु  होने  से  एक  वर्ष  की  होती  इस  योजना  से  इंजोनिपरों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  में  पर्याप्त

 सहायता  मिली  है  ।
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 380७.  कार  बालकृष्ण  पिल्ले
 :

 wt  एन०  नायर  :

 थी  ate जाज

 क्या  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  खाद्यान्नों  तथा  की
 कमी

 के  कारण  राज्य  में  राशन  व्यवस्था  स्थगित  कर  दी  गई

 (@)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 राज्य  में  खाद्य  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०  :
 भौर

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  गेहूं  की  कोई  कमी  नहीं  हुई  केन्द्रीय  पूल  में  चावल  के

 स्टाक  की  समूची  तंगी  के  कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  के  लिये  पर्ल  थ  fea  में  चावल  को

 स्टाक  भेजना  सम्भव  नहीं  था  ।  तथापि  राज्य  को  चावल  की  सप्लाई  में  कमी  को  गेहूं  की  प्रतिष्ठित

 सप्लाई  दे  कर  पूरा  किया  गया  नई  खरीफ  फसल  की  भ्र धि प्राप्ति  शुरू  होने  से  केरल  के  डिपो
 को

 चावल  की  पर्याप्त  मात्रायें  भेजने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  गये  केरल  के  डिपो  को  गेहूं  की  पर्याप्त
 ५

 भेजने  की  भी  योजना  बनाई  गई

 राज्य  में  खाद्यान्नों की  उपलब्धता  सुधारने  के  लिये  केरल  सरकार  को  चालू  मौसम  में  व्यापारिक

 खाते  में  लगभग  71,000  मीटरी  टन  गेहूं  का  aa  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 Discontentment  among  growers  on  increase  in  sugar  price  made  by  Government

 887.  Shri  Chandu  Lal  Chandrakar :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  great  discontentment  prevailing  among  Sugar-cane  growers  as  a

 ५1108  r-c result  of  6  per  cent  increase  made  by  Government  in  the  ६1.0.  ane  price;

 (b)  whether  sugarcane  growers  propose  to  take  some  agitational  steps  in  this  regard;

 and

 Nea ant} (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  remove  their  discontent

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Shaiawaz

 Khan)  :  (a)  to  (c)  Government  have  received  reports  about  the  discor.tentment  prevailing

 among  sugarcane  growers  in  some  States  and  of  their  intention  to  resort  to  agitation.  What

 the  Centra]  Government  have  fixed  is  only  the  minimum  cane  price.  Under  the  system
 of  partial  control  which  wi!l  continue  to  be  in  force  in  1974-75  season  also,  the  factories

 are  expected  to  pay  i ||  uigher  prices  than  the  notified  minimum  as  in  the  past.  The  Statc
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 ‘Governments  are  advising  the  industry  suitably  in  the  matter  wherever  necessary.  In

 any  case,  by  a  statutory  order  passed  recently,  the  factories  have  been  required  to  share  with

 the  cane-growers  half  of  their  excess  realisation  from  the  sale  of  free  sale  sugar  by  way  of

 additional  cane  price.

 writ  का  उत्पादन  तथा  उसके  दोहरे  म्ल्प ्

 888.  बेकटासुबेया :

 थी  वबन मसालों  पटनायक  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यट  बताने  को  कृपा  करेंगे

 चालू  वर्ष  में  चीनी  का  कितन  उत्पादन  होने  की  आशा

 निर्यात  के  लिये  कितनी  चीनी  का  नियतन  किया  गया  गौर

 चीनी  की  दोहरी  मूल्य  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  इस  समय  1974-75

 मौसम  1974 से  30  75  के  दौरान  लगभग  3४  लाख  मी०  टन  चोरी

 होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 wait  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया

 चीनी  के  आंशिक  नियंत्रण  को  समाप्त  करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन

 टीं  है  ।

 Implementation  of  Kothari  Commission  Recommendations  by  States

 +  889.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  occasions  and  the  dates  on  which  the  Central  Government  gave

 directions  to  the  State  Governments  for  implementing  the  recommendations
 of

 the  Kothari

 Commission  in  full;  and

 (b)  the  reaction  of  the  State  Governments  thereto?

 | The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Professor  S.  Nurul  Hasan)

 The  views  of  the  Central  Government  on  the  major  recommendations  of (a)  and  (b)

 the  Education  Commission  have  been  incorporated  in  the  Government  Resolution  on

 National  Policy  on  Education  which  was  placed  on  the  Table  of  the  House  on  24th  July

 1968.  The  National  Policy  Resolution  was  forwarded  to  the  State  Governments  on  25th

 July  1968.  On  several  occasions  the  State  Governments  have  been  requested  to  report
 the  progress  of  implementation  of  the  Resolution  on  the  National  Policy  on  Education.

 The  questio::,  however  of  giving  any  direction  does  not  arise.

 To  the  extent  resources  permit,  the  State  Governments  are,  by  and  large,  trying  to

 implement  these  recommendations,  subject  to  certain  yariations  necessitated  by  10081  condi-

 tions  and  needs.
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 It  may  also  be  stated  that  the  full  implementation  of  all  recommendations  contained

 in  the  Resolution  on  National  Policy  on  Education  is  a  continuous  and  long-term  process

 which  will  extend  over  successive  Five  Year  Plans.

 गुजरात  में  अनाज  को  कसो

 890.  श्री  के०  एस०  कृषि  atk  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 गुजरात  राज्य  में  चालू  वर्ष  में  कितने  अनाज  का  उत्पादन  होगा  उसकी

 देश  में  अनाज  की  झ्रावश्यकता  का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  मापदण्ड  कौर

 सरकार  द्वारा  गुजरात  राज्य  के  बाहर  से  wage  की  औसतन  कितनी  मासिक  आवश्यकता

 पूरी  की  गई

 कृषि  wale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा साहेब  पी०  और

 किसी  ्  विशेष  में  अभाव  अथवा  कमी  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  शर  उनकी  श्रावश्यचता  पर  निर्भर  करती

 वह  1974-75 के  खाद्यान्नों के  उत्पादन  सम्बन्धी  अनुमानो ंके  चालू  कृषि  aq

 अर्थात्‌  1975  के  पन्त  तक  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।  खाद्यान्नों  तथा  अन्तर

 वैकल्पिक  खाद्य  पदार्थों  की  उनके  तुलनात्मक  राय  जनसंख्या  में

 शहरीकरण  की  रफ्तार  शादी  पर  निर्भर  करते  हुए  खाद्यान्नों  की  आवश्यकतायें काफी  हद  तक  लचीली

 होती  हैं  ate  वे  प्रत्येक  राज्य  में  तथा  प्रत्येक  वर्ष  भिन्न-भिन्न  हो  सकती  चालू  वर्ष  के  लिये  गुजरात

 की  खाद्यान्नों  की  जरूरत  के  बारे  में  ठीक-ठीक  मात्रात्मक  अनुमान  संभव  नहीं

 फिर  सामान्य  ag  ग्रन्थि  में  खाद्यान्नों  की  प्रति  व्यक्ति  स्थानीय  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रख

 कर  खाद्यान्नों  को  ग्रावश्यकता  सम्बन्धी  कुछ  कच्चे  wart  तैयार  fea  जाते

 खाद्यान्नों  की  कमी  को  केन्द्रीय  पूल  से  आवंटनों  ate  राज्य  सरकारों  द्वारा  war  तौर  पर

 mre  art  खातेਂ पर  खरीदारी  से  पुरा  किया  जाता  द्  जनवरी  से  नवम्बर  की  अवधि  के  लिय  गुजरात

 को  केन्द्रीय  पूल  से  57,000  मीटरी  टन  से  थोड़े  अधिक  खाद्यान्नों  को  परोसा  मासिक  ardea  गया

 बताया  जाता  है  कि  केन्द्रीय  झ्राबंटन  के  1973-74 के  दौरान  राज्य  सरकार ने  अन्य  राज्यों

 से  76  हजार  मीटरी  टन  से  प्रतीक  खाद्यान्न  खरीदे

 Patna  Town  Slum  Clearance  Plan

 892.  Shri  Ramaytar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Works  &  Housing  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  the  Government  of  Bihar  had  submitted  a  sch2m2  to  himuciter  the

 Patna  town  slum  clearance  plan;

 b)  ढ  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereto?
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 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Mottan  Dharia) :
 (a)  to  (c)  After  the  transfer  of  the  Slum  Clearance/Improvement  Scheme  to  the  State  Sector

 w.e.f.  Ist  April,  1969,  the  Staté  Governinénts  are  not  required  to  send  their  projects  under

 the  Scheme  to  thé  Géverhinent  of  India  fot  approval

 केन्द्रीय  शिक्षा  संस्थान  बिल्ली  विश्वविघालय  को  सौंपना

 893.  मंडल

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 rat  समाज  कल्याण  at  संस्कृति  मंत्नी  ag  aa  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  संस्थान  जो  राष्ट्रीय  alan  झ्रतुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के

 अधीन  इस  बीच  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  सौंप  दिया  गया  ate

 यदि  ai,  तो  इसके  क्या  कारण

 fren  और  ania  sean  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  ato

 ms
 फैक्ट्री शिक्षा  चिल्ली  विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  स्थित  ए  भ्र रविंद  मार्ग  परिसर

 में  a  शिक्षा  संस्थान  की  स्थापना  के  केंद्रीय  शिक्षा  deara  को  दिल्लो  विश्वविघालय  को

 स्तरित  करनी  वांछनीय  समझा  गया  ar  जैसी  कि  axes  जिगर  ने  रवों  को  जिसने  इफ  atta

 की  विस्तार  से  जांच  की

 बम्बई  में  साबुन  गोदो  में  wont  पकड़ने  का  पतन

 894.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  कृषि  आर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  में  सा सुन  गोदी  में  मछली  cast  के  लिये  ca  पत्तन  को  विकास  करनें  के  सम्बन्ध  में  अरब  तक  FAT

 प्रगति हूई

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  योजना  आयोग  के  इस  th

 निर्णय  कौ  दृष्टिगत  रखते  हुये  कि  इस  क्षेत्र  में  मत्स्य  बन्दरगाह  की  तात्कालीन  प्रविश्यकताओओं  की  पति

 के  लिये  साबुन  गोदी  का  विकास  कियां  बमके  पीटें  wer  ने  साबुन  गोदी में  ग्रिड  ular

 में  गहने  संसद्  में  मछली  gust  के  बंदरगाह  के  fad  6  करोड़े  eva  का  एक  संबोधित  प्राक्कलन  तैयार

 किया  तकनीकी  afer  से  इसे  स्वीकृति  faa  गे  ।  इत  afeara tr  पर  धत  सित्रेंग  सदस्यों  निर्णय

 कर  विचार  किया  जायेगा ।

 कपास  संस्थान  नागपुर

 395.  श्री  बसंत  are

 श्री  घामकर

 कि क्या  कृषि  ग्रोवर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  .  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  पांचवीं  योजना  के  दौरान  नागपुर  में  एक  कयास  )

 सम्मान  संस्थान  करने  का  + 9  और

 यदि  {  at  पप् वन् वी  क्या  है
 ?
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 लिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नवाज  :  ait

 भारतोय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एक  राष्ट्रीय

 कपास  प्रनुसन्धार  संस्थान  की  स्थापना की  योजना  तैयार  की  जिस  पर  एक  करोड़  Fo  की  लागत

 भराने  पर  अनुमान  इसलिये  1974-75  के  दौरान  परिषद  ने  13  लाख  रु०  देने  का  प्रस्ताव  किया है

 परिषद  के  अनुरोध  पर  महाराष्ट्र  सरकार  ने  नागपुर  में  इस  कार्य  के  लिये  भूमि  देना  स्वीकार  कर  लिया

 जहां  पर  संस्थान  का  मुख्य  भवन  बनाने  का  प्रस्ताव  इसे  योजना  आयोग  ने  ्  स्वीकृति  दे  दी

 है  भर  wa  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  इसकी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 कपास  प्रोटोन  का  स्त्रोत

 890.  श्री  बसंत  साठे  :  कया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कपास  सम्बन्धी  तथ्य  जानने  हेतु  किये  गये  ग्रध्ययन

 में
 ०५

 के  वारा  हाल  में  प्रकाश  में  aa  निष्कर्षों  को  दृष्टिगत  रखते  at  देश  के  कपास  उगाने  वाले  क्षेत्रों

 कपास को  प्रोटीन  के  स्त्रोत  रूप  में  विकास करने  के  लिये  क्या  विशेष  उपाय  किये  जा  रहे  शर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्गासाहेव  पी०  :  Hw)  कौर

 बिनौले  को  प्रोटीन  के  स्त्रोत  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  के  बारे  में  सरकार  परिचित  है  कौर  मानव  उपभोग

 के  लिये  देशी  बिनौले  से  खाने  योग्य  आटा  तयार  करने  से  सम्बन्धित  श्रनुसत्घान  ate  विकास  कार्य  को

 शुरू  किया  गया

 हैदराबाद  में  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  ate  राष्ट्रीय  पोषाहार  संस्थान  में  अनुसन्धान

 are  विकास  कार्य  प्रगति  पर

 ताजमहल  के  मुख्य  प्रवेश  द्वार  से  गायब  संगमरमर

 597.  श्री  सरजू  पाण्डे  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  ग्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेसर  द्वारा  बताये  गये  इस  तथ्य

 कारी  हैं  कि  ताजमहल  के  मुख्य  प्रवेश  द्वार  से  काले  संगमरमर  के  कुछ  हिस्से  गायब

 क्या  रोजा  के  मुख्य  प्रवेश  द्वार  पर  फनों  के  नमने  में  प्रयुक्त  इन  टुकड़ों  को  विदेशी  पलकों

 को  मूल्यवान  स्मारकों  के  रूप  में  बेंचा  जा  रहा  ae

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ate  इस  मामले  में  क्या  कड़े  सुरक्षा  उपाय  अपनाते

 wa

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल
 सरकार  को  इस  बात

 की  कि  मसाला  क्षीण  होने  के  कारण  ताजमहल  के  मुख्य  प्रवेश  द्वार  से  संगमरमर  जड़ित  कुछ

 टुकड़ें  गिर  गये  इन  टुकड़ों  को  सावधानीपूर्वक  एकत्र  किया  गया  है  तथा  इनमें  ऐसे  टुकड़ों  जो

 qa  हैं  क्रिया  जिनका  उपयोग  किया  जा  सकता  फिर  से  उसके  स्थानों  पर  लगाया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ताजमहल  पर  तैनात  निगरानी  कर्मचारियों  को  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  सतर्क  कर  दिया  है  कि  उक्त  स्मारक  में  किसी  प्रकार  का  कोई  मानव  द्वारा  विनाश न  हो



 वलिक

 1896

 झ्कषणायन  प्रदेश  में  क  चीजों
 का

 उत्तर  पर्वों  पतय  विश्वविद्यालय  के  साथ
 सम्बद्ध

 pox.  sit  इन्दजोत  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 रेंगे  कि

 क्या  अरुणाचल  प्रदेश  में  कुछ  कालेजों  ने  उस  उत्तर  पूर्वी  पर्वतीय  विश्वविद्यालय  के  साध

 सम्बन्ध  होन ेहै  का  प्रतिरोध  नहीं  किया  है  जा  ७  |  aa i  ह  |  प्  के  लिये  बताया  गया

 (a)  यदि  तो  उन  कालेजों  के  नाम  बया  भोर

 उन  द्वारा  इस  विश्वविद्यालय के  साथ  सम्बद्ध होन  से  इन्कार  किये  जाने  के  क्या

 कारण  हैਂ

 ग समाज  कल्याण  श्योर  संस्कृति  मंत्रों  एस०  नर्तक  :  a  जबाहर

 लाल  नेहरू  पायों घाट  प्रदेश  में  एक  मात्र  ने  अभी  तक  उत्तर  पूर्वी  पर्वतीय

 विश्वविद्यालय के  साथ  सम्बद्ध  होने  की  quia  नहीं  मांगी  है  क्यों  कि  भ्ररुणाचल  प्रदेश  परिषद  ने  faa

 किया  है  कि  उक्त  कालेज  गोहाटी  गोहाटी  से  ही  सम्बद्ध  रहे  ।

 feet  में  श्रावित  कालोनियों  को  को  जांच  के  लिए  समिति  का  गठन

 899.  श्री  सरजू  क्या  निर्माण  ay  ara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  ware  कालोनियों  को  समाचारों  पर  विचार  करने  लिए

 एक  समिति का  गठन  किया

 यदि  तो  सदस्यों  के  नाम  हैं  ate  समिति  को  क्या  विषय  निर्देशित  किये  गयें

 समिति  ने  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  है  शर  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  समिति  के  सदस्यों  ने  विभिन्न  भ्रनाधिकृत  कालोनियों का  दौरा  किया  था  वे  वहां

 बर  लोगों  के  प्रतिनिधियों  से  मिले

 क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  और

 य |  दि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया

 निर्माण  कौर  श्रीवास  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :

 ~—
 स्मिति  a  सदस्यों  के  नाम  निम्नलिखित

 1  To  एन ०  अध्यक्ष

 a  श्री  सदस्य

 3.  श्री  एस०  एस०  सदस्य

 मिति  से  कहा  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  समय-मध्य  पर  विशेषकर  15  1972  से  पहले  बनीं  सभी

 अ्रनाधिकृत  कालोनियों  के  प्रत्येक  मामले  का  पृथक-पृथक  रूप  से  अध्ययन  करे  ताकि  सरकार  ऐसी  कालोनियों

 के  भविष्य  पर  कोई  निर्णय  ले  सके  ।
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 Written  Answers  Kartika  27,  1896  (Saka)
 ea  oe  oe  य

 से  (=)  समिति  श्रपनी  देने  के  लिये  3  महीने का  समय  दिया  गया  है  जो

 अभी  समाप्त  नहीं  gat  gi  समिति  की  रिपोर्ट  भी  |  नहीं  हुई  है
 ।

 उत्पादकता  में  बृद्धि  करनें
 के  faq  उर्वरकों  का  किफायती  soar

 900.  कार  वी०  स्वासिनायत  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  उपलब्ध  उर्वरकों  को  मिव्यतापूर्वक  प्रयोग  द्वारा  उत्पादिता  अधिक

 तम  करने  के  सम्बन्ध  में  कृषकों  को  प्रबन्धकीय  शिक्षा  देने  का  कार्य  हाथ  में  लिया

 क्यां  इस  कार्य  में  सफलता  प्राप्त  हुई  शौर

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  wea  राज्यों  में  भी  इसे  चालू  करने  को

 कृषि  atk  सिधाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभू  दास  पटेल  )  जी

 कभी  तक  इसके  परिणामों  के  मूल्यांकन  नहीं  किये गये

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बन  विरासत  योजनाकारों  पर  किया  गया  व्यय

 901.  थी  देवेन्द्र  ara  माता :

 श्री  लूत फल  हक

 क्या  कुच  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षो

 के  दौरान  वन  विरासत  योजना  हेतु  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  कौर  उत्तर  पुर्व  क्षेत्र  राज्यों  के  सन्दर्भ  में

 राज्यवार  कुल  कितना  घन  आबंटित  ate  व्यय  किया

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  प्रभ  दास  रज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की

 सरकारों  की  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 चीनियों  ate

 902.  थ्रो  देवेन्द्र  नाथ  सहाना :

 al  लुतफल  हक

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 वानिकी  बोर्डे  का  क्या  कारण  goa  इसके  सदस्यों  के  नाम

 क्या  हाल  ही  में  बो  की  कोई  बैठक  हुई  ate  यदि  तो  उसमें  क्या  चर्चा  हुई  ak

 उसमें  कौन-कौन  सम्मिलित  ak

 बैठक  के  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  नया  उपाय  किये  गये

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  पटेल  भारत  सरकार  के  27

 1974  के  प्रस्ताव  संख्या  सी  11013/4/73-0%  कार  वाई  ०)  की  एक  प्रति  संलग्न  हैं

 1)  ।
 केन्द्रीय

 वानिकी  बोर्ड  के  कार्य  ale  गठन  सम्बन्धी  विवरण  दिया

 में  रखा  गया  ।  देसी ए
 संख्या  एल०  eo  8487/74]
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 18  974  लिखित  उसर

 ne

 (a)  जी  बोर्डे  की  aft  ase  14  शौर  15  1974 त को  नई  दिल्‍ली में  हुई

 थी  ।  इस  बैठक  में  जिन  wat  पर  विचार  किया  गया  उनकी  सूची  (  संबन्ध
 2  शरीर  इस  में  भाग  ay

 वाले  व्यक्तियों  के  नामों  की  सूची  (waar  3)  संलग्न है

 ats  की  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  wk  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 करना  जिन्हें  तत्सम्बन्धी  सिफारिशें  भेजी  नाती  हैं  ।

 शोघ  बढ़ने  दालों  जाति  के  पौधों  का का  रोपण रोपण

 905.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता

 थ्रो  लाइन  रहा

 क्या  क़ाब  ate  fant  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 कर

 वरी  विकाल  बजना  के  अस्त

 गौस  नग

 बहीं

 मती  के

 पोचो

 के  रोपण  की  दिशा

 में  क्या  प्रगति ह

 गत  तीन  वर्षों  में  इसके  लिये  वर्ष-वार  कूल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  ;  कौर

 (7)  इस  योजना  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  धन  राशि का  नियतन  किया  गया  और  कितनी  धनराशि

 व्यय

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंदी  प्रम  दास  (#)  वनों  पर  अ्राधारित

 are  विशेषकर  लुगदी  तथा  कागज  उद्योग  को  कच्ची  सामग्री  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने के  लिये

 वांस  शीघ्र  बढ़ने  वालीं  feat  के  पौधों  ama  के  लिये  dea  योजना वधि

 कें  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  शीघ्र  asa  वाली  जाति  के  पौधों  की  रोपाईਂ  नामक  एक

 योजना  शमिल  की  गई थी  ।  यह  केन्द्रीय  प्रांयीजिंत  योजना  के  रूप  में  1968-69  तक  चालू  रही  ।

 1969-70  से  द्र्थातं  चौथीं  पंचवर्षीय  कें  शरू  से  यह  केन्द्रीय  प्रोयोजित  योजना  के  रूप में  चाल

 न  रह  कर  इसे  राज्य  क्षेत्र  योजना  के  रूप  में  जारी  रखा  गया  ।

 राज्यों/संघ  शासित  dat  से  जानकारी  एकंब्रिंत  की  जा  रही  है  ae  यथा

 समय  सभा  पटल  पर  रख  दीं  जाएगी ।

 श्रौद्योौगिक  दौर  anes  उपयोगों  हेतु  वला रोपण

 904.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  संवादो  :  क्यों  झष  शरीर  सिंचाई  मंत्री  ae  बताने  की  कंपा  करेंगे  किं

 क्या  gate  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  राज्यों  में  वन  विकास  के  भ्रन्तगंत  औद्योगिक  तथा
 वाणिज्यिक  उपयोगों  परतु  इकनामिक  प्लांटेशन  करने  सम्बन्धी  योजना  कों  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 @»

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  बया  हैं  श्र  राज्यवार  कुल  कितना  नियतंस  किया  गया

 तथा  योजना  अवधि  के  दौरान  wa  तक  राज्य  द्वारा  कुल॑  कितना  व्यय  किया  wie

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  कार्यक्रम  क्या  हैँ

 नभ»  ste  सिचाई  मंत्रालय  मैं  मंत्री  प्रभ दास  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय

 सभी  राज्यों  में  बवन  विकास  के  अन्तर्गत  शभ्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपयोगों  के  लिये  मित्तव्ययी  mex

 पर  पेड़  लगाने  की  योजना  कार्यान्वित  की  जो  रहीं  हैं
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 Written  Answers  November  18,
 1974

 तथा  औद्योगिक  ee Mayas HT
 को  पूरा

 करने
 के  लिये  हर  योजना  के  अन्तर्गत

 गुलाब  की  देवदारू  शादी  झर  aa  fate  f  को  उगाया जा  रहा

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  खर्च  oe  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  पूरी  जानकारी  सम्बन्धित

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  प्रौढ़  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 steam  दलित  संग्रहालयों  के  महानिदेशक  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  बारे  मसें  free

 905  को  यमुना  प्रवाद  मंडन

 थो  राम  सहाय  पॉन्ड

 शो  एम  राम०  गोपाल  :

 क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  पंक्ति  मंत्री  दि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1974  के  एक  अंग्रेजी  दैनिक  समाचार  पत्र  में
 es

 ल  म्यूजियम  फाल्स  बिहाइंड  ग्लोबल  शोधक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  है  जिसमें  हाल  ही  में  पश्चिम  बलिन  के  संग्रहालय  के  महानिदेशक  द्वारा  व्यक्त  बिचार  बताए  गए

 शौर

 >  ? यदि  ai,  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ह

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-्मत्रो  डी०  पो  :

 ् ate  ati  पश्चिम  बलीन  संग्रहालयों  के  महानिदेशक  ने  अनौपचारिक चर्चा  में  च्  ्

 सुविधाओं  की  संग्रहालय  में  प्रदर्शित  कला  वस्तुयें  पर  aaa  पृष्ट भूमिक  सूचना  ate  पुरानी  कला

 वस्तुद्नों  के  परिरक्षण  के  लिये  और  अधिक  अनुसंधान  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  भ्र पने  बिचार  व्यक्त
 किये थे

 पहली  ate  दूसरी  मंजिलों  राष्ट्रीय  संग्रहालय  की  विधियों  से  हाल  ही  में  वातानुकूलन  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  संग्रहालय  ने  प्रदर्शित  कलावस्तुप्रों  के  लिखे  सामान्य  महत्वपूर्ण  नामपत्नों  और

 > थलग-अलग  नाम पत्रों  की  व्यवस्था  की  ध  ।  विशेष  प्रदर्शनियों  के  अवसर  पर  सूचनात्मक  विवरणिकाएं

 ar  पुस्तिकाएं  भी  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।  विधियों  में  स्थाई  प्रदर्शनियों  के  सम्बन्ध  में  उचित  मूल्य को

 मार्गदर्शक  पुस्तक  भी  उपलब्ध  होती  है  ।  संग्रहालय  में  संरक्षण  प्रयोगशाला  हैं  जो  कला  बवस्तुद्रों  के  परिरक्षण

 के  Ga  में  लाभप्रद  कार्य  कर  रही  है  ।

 संकर  बीजों  को  बदलने  क  बार  में  डा०  नार्मन  वोरलाग  का  वक्तव्य

 906  श्री  दिनेश  सिह  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  संतरी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 qe ्  पनवा daa  ्  य  देखा  है  कि  अधिक क्या  सरकार  ने  विख्यात  वैज्ञानिक  डा०  नार्मन  बोरलॉग  का

 उपज  तभी  निरन्तर  प्राप्त  की  जा  सकती  है  यदि  संकर  किस्म  के  बीच  प्रति  तीन  वर्षों  के  पश्चात्‌  बदले

 श्र

 यदि  तो  भूमि  की  कृषि  उत्पादकता  बनाए  रखने  के  लिखे  सरकार  ने  कमा  उपाय  किसे

 हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज खान  )  :
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 गेहूं  की  बौनी  किस्मों  को  अधिक  उपज  देने  को  मता  को  लम्बे  समय  तक  बनाए  रखने
 की  आवश्यकता  को  महसूस  करते  हुए  गेहूं  उगाने  बाले  राज्यों  के  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  सहयोग  से  arr

 कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  किये  गए  हैं  ।

 (1)  गेहूं  की  किस्मों  की  भ्रमित  उपज
 देने  की

 क्षमता
 को  बनाए  रखने  की  नजर  से  झान  बेसिक

 शुद्धता  को  कायम  रखना  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  अतः  किसानों  को  निश्चित  रूप सरे  उत्तम

 क्वालिटी  का  बीज  wear  करने  के  विचार  से  प्रजनक  बीज  उत्पादन  कार्यक्षम  का  लिखता

 से  विस्तार  किया  गया  है  ।

 (2)  गेहूं  की  कल्याण  सोनालिका  कौर  शर्बती  सोनोरा  किस्म की  नई  प्रजातियां  विकसित

 की  गई  जिसमें  रुद्रा  जैसे  प्रमुख  रोगों  की  काफी  अधिक  प्रतिरोधी  शक्ति  है  कौर  इसके

 साथ  ही  इन  व्यापारिक  किस्मों  के  वांछित  गुण  भी  इनमें  मौजूद  हैं  ।  अभी  इन  नई  प्र जातियों

 का  संवर्धन  किया  जा  रहा  ताकि  उक्त  पुरानी  किस्मों  की  जगह  उगाई  जा  सकें  ।

 गेहूं  की  भ्रमित  उपज  देने  वाली  ate  cq  जैसे  कुछ  सामान्य  रागों  की  प्रति  रोधी  किस्में

 विकसित  करने  के  लिये  बड़ी  तेजी  से  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  यत्नों  के  कई  नई

 किस्में  जेसे  यू०पी०  301,  यू०पी०  215,  जनक  यूपीए  310,  यूपीए  319,  रन ०  810,

 में  Ho  1-7,  ज॑०  24,  ज०  40,  एनआरआई  5643,  बी  ०एल०  401,  नी  ०एल०

 404  विकसित  की  गर  ।  इन  /  कसमों  की  उपज  कल्याण  सोना  की  ग्रसेगा  अधिक  होती  रु  इनमें

 रतूड़ी  रोग  सहन  करन  की  क्षमता  भी  wea  अधिक  होती  है  ।  रिलीज  करने  से  पहले  इन  किस्मों के
 a  { बीजों  के  संवर्धन  का  काम  शूरू  कर  दिया  गया  छ

 लुधियाना  अगस्त  1974  में  गेहूं  पर  हुई  अखिल  भारतीय  कार्य  गोष्ठरी  में  विस्तृत  रूप से

 dada  श्र  रिलीज  करने  के  लिये  गेहूं  की  निम्नलिखित  उन्नत  किस्मों  का  पता  लगाया  गया

 एच

 एच  एच  शौर  शेलजा ।

 निहार  में  ग्रामीण  श्रीवास  परियोजना  योजना
 के

 wea  area  प्रदान  करने  के  वित्तीय  सहायता

 १08.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  निर्माण  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  ग्रामीण  आवास  परियोजना  के  श्रन्तगंत  निम्न  छात्र

 नग  के  हरिजनों  ak  समाज  के  दलित  वर्गों  को  ara  प्रदान  करने  हेतु  अधिक  वित्तीय  सहायता

 मांगी  कौर

 यदि  तो  कन्द  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 निर्माण  कौर  mata  मंत्रालय से  राज्य  मंती  मोहन
 :  तथा  दो  श्रीवास

 योजनाएं  हैं

 (i)  ग्रामीण  आवास  परियोजना  स्कीम

 (ii)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रावास  स्थल  देने  की
 जिनके  १

 बिहार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  wars  तथा  श्रीवास-स्थल  देने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  ब्या रम्भ

 कर  सकती  है
 दोनों  ही  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  सभी  राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रमों  के  लिये
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 जिसमें  ग्रामीण  arava  शामिल  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  समेकित

 ऋणों  तथा  समेकित  झ्नदानों  के  रूप  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दी  जाती  है  ।  सरकारें

 विभिन्न  राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रमों  के  लिये  जिसमें  ग्रामीण  scare  शामिल  उन  द्वारा  निर्धारित

 की  जाने  वालो  आवश्यकताओं  तथा  प्राथमिकताश्रों  के  अनसार  निधियों  का  नियतन  करने  में

 स्वतंन्त्र  हैं  ।  तथापि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रावांस  स्थल  देने  के  इस  न्यूनतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  राज्य  सरकारों  कें  वार्षिक  प्लान

 नियमों  में  पृथक  तथां  विशिष्ट  निधियां  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 दिल्‍ली  fama  प्राधिकरण  के  पास  wet  के  नियतन  के  लिए  विभिनन

 adt  के  श्रस्तर्गत  लिंकित  पड़े  प्रार्थनापत्र

 909.  श्री  ata  प्रसाद  वर्मा  कया  निर्माण  ौर  शनास  मंत्री  वहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  1973  से  मध्य  निम्न  झाय  ak  जनता
 बग  के  भ्रन्तर्गत  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिये  कुल  कितने  प्राथनापत्न  निलम्बित  पड़े

 ऐसे  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  कब  तक  प्लेटों  का  आवंटन  सम्भावना

 श्र

 फ्लैटों  के  भ्रावंटन  के  लिये  नए  पं  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 निर्माण  ote  श्रीवास  मंत्रालय  सें  राजय  मंत्री  मोहन  सूचना नीचे  दी

 जाती  >
 ए

 मध्यम  राय  वर्ग  5748

 4810 fara  art  वर्ग

 जनता  4686

 यह  बताना  कठिन  है  कि  सभी  arpa  व्यक्तियों  कों  फ्लैटों  का  अवसर  कब  तक  हो

 जाएगा ॥

 नया  पंजीकरण  करने  के  बारे  में  निर्णय  at  लिया  जाना  है

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  भारत  में  भाए  निदेशी  विद्वान

 910.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  aay  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  वर्ग  1973-74  के  दौरान  aides  अथवा  अध्ययन  कार्य  के  लिये  कुल  कितने  विदेशी

 विद्यार्थी  fasted  भारत  में  किन-किम  देशों  से  झाए ऐ

 शिक्षा  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रो  नूरुल  हसन )  अपेक्षित  सूचना  एकल  की

 रही  है  कौर  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  जाएगा  |

 उड़ो सां  कौ  बवेमस्पति  को  अतिरिकत  मात्रा

 911  श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  to  गंगा

 क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  तिमाही  को  उड़ीसा  की  वनस्पति  की  कमी  का  साधनों  करना  पड़ा  है
 rig |  की  भर्ती  के  लिए  उड़ीसा  वनस्पति  कीं  अतिरिक्त यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  का

 विचार

 मात्रा  का  नियतन  करने  का  कौर

 यदि  तो  कितनी  मात्रा
 का  नियतन  किया  जा  रहा  हैं  ?
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 और  सिलाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंतो  शाह  नकार  खाम  areata  के  कम

 उत्पादित  के  कारण  सारे  देश  भर  में  विभिन्न  परिमाण  में  वनस्पति  की  कमी  महसूस  की  मई  थी  कौर  यह  कमी

 केवल  उड़ीसा  तक  सीमित  न  at

 )  और  वनस्पति  वितरण  पर  कोई  केन्द्रित  नियंत्रण  नहीं  अतः  उड़ीसा  को

 वनस्पति का  आवंटन  करने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता ।

 उड़ीसा  में  कपास  जोर  कपास  खोजों  का  उत्पादन

 912.  भो  अनादि चरण  दास

 नथो  पो०  गंगा  देव

 कमा  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 उड़ीसा  राज्य  में  कपास  उत्पादक  किसानों  को  कुल  कितने  कपास के  बीजों  का  वितरण  किया

 कौर

 उड़ीसा  राज्य  में  किन-किन  किस्मों  की  कपास  की  उपज  होती  है  ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप नमे त्री  प्रभ  दास  wit  उड़ीसा  राज्य

 मे

 each

 पछले

 दे  ही  परास  का  गई
 ae

 के
 साप

 है  चलन  मार  शित  हुआ
 चालू वर्ष

 के  विभिन्न  किस्मों  के  लगभग  50  क्विंटल  एम०  सी  ०  यू  न्य

 कौर  to  के ज  235)  विभिन्न  राज्यों  से  प्राप्त  करके  किसानों  को  वितरित  किये  गए  थे  ।

 उड़ीसा  में  तिहाई  परियोजनाएं

 913  थ्रो  ग्रामीण  चरण  दास

 श्री  पो०  मंगा  देव

 क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  रेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  छोटे  कृषकों  ale  किसानों  को  सहायता  देने  के  सिचाई

 परियोजनाओं  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई  ak

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  है

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-पैदा  केदारनाथ सिह  से  छोटे  किसानों  के

 लिये  प्रारम्भ  किये  गए  लघ  सिंचाई  कार्यक्रम  ये  हैं  :--

 (1 \  )  लघु  कृषक  विकास  अभिकरण  THe  डी०  Uo)  शरर

 (11)  उपांतिक  कृषक  ate  कृषि  श्रमिक  अभिकरण  एफ०  ए०  ।

 इन  स्कीमों  के  अन्तर्गत  विभिन्न  सेक्टरों  के  लिये  कोई  caw  योजनावार  प्रावधान  नहीं  है  ।

 इन  स्कीमों  के  भ्रन्तगंत  राज्य  के  लिये  1974-75  वर्ष  के  लिये  108.50  लाख  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 उपर्युक्त  के
 श  मध्यम a  लघु  सिंचाई  कार्यों  के  सामान्य  कार्यक्रम  से  भी  छोटे

 किसानों  को  लाभ प्राप्त  होंगे  ।
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 ripe  cee

 के
 लिए  व्यवस्था

 914.  at  नारायण  we  पराशर :  नया  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1974-75  योजना  के  प्रथम  वर्ष  )  में  अनौपचारिक  शिक्षा  देने  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  की  कौर

 मदि  तो  राज्यवार  कितना  नियतन  किया  गया

 शिक्षा  जोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  q-wat  शदे  डॉ०  पो०  :

 झौर  शिक्षा  राज्य  का  विषय  होने  के  अनौपचारिक तथा  औपचारिक  शिक्षा  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकारों  की  प्रारम्भिक  ora  के  भारत  सरकार  का  प्रस्ताव  प्रत्येक  राज्य
 में  अनौपचारिक  शिक्षा  at  कुछ  aren  परियोजनाएं  प्रायोजित  करने का  योजना  के  ब्यौरे  तैयार

 किए  जा  रहें

 कलकत्ता '  विश्वविद्यालय

 915.  नारायण
 wer  पराशर

 :
 क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  ः

 (=)  क्या  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को  राष्टीय  महत्व  का  संस्थान  मानने  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  हाथ  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  नवीनतम  प्रगति  क्या है  ;  ak

 (7)  क्या
 सरकार

 को  उक्त  प्रस्तावों के  संबंध  में  सीडीपीओ  के  एक  विभाग  की  प्रतिकूल

 क्रिया  की  मी  जानकारी  है  ?

 समाज
 कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरूल  :  भारत  सरकार  को  कलकत्ता

 विश्वविद्यालय  waar  पश्चिम  ama  सरकार  से  श्रद्वा  अनुदान  mam  से  ऐसा

 are  प्रश्न नहीं  उठता

 नागार्जनसागर  परियोजना  के  लिए  15  करोड़  रुपय

 916.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  साध  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  से  अ्रनुरोध  किया  है  नागार्जुन  सागर  परियोजना

 को  पूरा  करने  के  लिए  पांच  वर्षों  के  लिए  प्रति  वर्ष  15  करोड़  की  धनराशि  दी  जिसके

 बदले  में  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  प्रतिवर्ष  10  लाख  टन  चावल  atc

 यदि  तो
 उस  पर

 रार कार
 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  के  दार नाथ  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार

 को  ate  प्रदेश  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  ent

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 ४  ee

 फतेहपुर  राजस्थान  में  मेड़  प्रजनन  फार्म  के  लिए  सोवियत  सहायता

 917.  शो  एम०  रामगोपाल  रेडडी

 श्री  प्रयोग चना

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  प्  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  क  विचार  राजस्थान के  सीकर  जिले  में  फतेहपुर  के  स्थान  पर  रूस  क्री
 सहायता  से  भेड़  प्रजनन  फार्म  बनाने  का  दौर

 )  यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा कया

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभात  पटेल  )  :

 सीकर  स्थित  फार्म  का  अधिक  विकास  करने  के  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं

 (1)  वर्ष  1975-76,  1976-77  ग्रोवर  1977-78  के  दौरान  रूस  से  क्रमबद्ध  दंग से  2,000

 म्व्सी  मेरिनो  भेड़  रायात  की  जायेंगी

 1975-76  590  मेरिनो  डे

 1976-77  1,000  मेरिनो  भेड़ें

 1977-7  500  मेरिनो

 ग्र ति रिक्त वर्ष  1974-75  के  दौरान रूस  से  4  मेरिनो  भेड़ें  ग्रा यात कीगई की  गई

 कौर  उन्हें  इस  फार्म  में  war  गया

 नोचे (2)  इस  फार्म  के  लिए  000 RUHA AS ATA भेड़ें  प्राप्त  करने  का
 भी  विचार  जैसा  किं

 दिया  गया  है

 1970-77  500  करंकुल  भड़

 1977-78  500  काकुल  भेड़ें

 (3)  राजस्थान  सरकार  के  एक  शझ्रधिकारी  को  तथा  उन  के  विषय  में  रूस  में  प्रशिक्षण

 दिया  जाएगा  ।

 (4)  इस  फार्म के  लिए  wa क  अपने  विशषज्ञों  की  सहाय  देने  का  भी  प्रस्ताव  इन

 विशेषज्ञों  की  सेवायों  का  उपयोग  भेड़ों  के  प्राप्त  होने  पर  किया  जायेगा

 का राजस्थान  में  कपास  आर  कपास  के  ari  bo  उत्पादन

 915.  को  श्रीकिशन  मोदी :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मत्ती  यह ह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 राज्य  में  कपास  उत्पादक  किसानों  को  कुल  कितने  कपास  के  बीजों  का

 faa  शौर

 राजस्थान  राज्य  में  कपास  की  कितनी f किस्मों  की  उपज  होती
 द

 Sa-Hat  (ait  प्रभु  दास  पटेल ela  अर  सिचाई  मंत्रालय  में  स  राजस्थान में  इस  वर्ष  (1974-

 75) परब  तक  21,182  क्विंटल  कपास  के  उन्नत  वीजों  का  वितरण  किया  गया  है  ।
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 (Sa  ka)

 इस  समय  राजस्थान  में  कपास  की  निम्नलिखित  सात  wen  किस्में  उगाई  जाती  हूँ

 320-0%

 विरनार

 आरएस  ०-४9

 दिग्विजय

 राजस्थान  को  वनस्पति  की  अतिरिक्त  मात्रा

 919.  थी  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तिमाही  में  राजस्थान  को  वनस्पति  की  कमी  का  सामना  करना पड़ा  भ्र

 यदि
 तो  क्या  सरकार  का  विचार  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  राजस्थान  को  वनस्पति  की

 अतिरिक्त  मात्रा  का  नियतन  करने  का

 कृषि  दौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  शाह  नवाज खान  )  कम  उत्पादन  होने के  कारण

 वनस्पति  की  कसी  को  विभिन्न  परिमाणों  में  देश  भर  में  महसूस  किया  गया  था न  कि  केवल  राजस्थान

 में

 वनस्पति  के  वितरण  पर  कोई  केन्द्रीय  नियंत्रण  नहीं  राजस्थान  को  वनस्पति

 का ग्रांट  करने का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बसूली  उपायों  के  विरोध  में  भारत  कृषक  संघ  को  धमको

 920.  स्वर्ण  fag  सोखो :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  कृपा  संघ  ने  सरकार  द्वारा  अपनाए  गए  बसूली  उपायों  के  विरोध  में

 1  1974  से  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  सत्याग्रह  प्रारम्भ  करने  की  धमकी दी
 कौर

 यदि  तो  ऐसी  धमकियों  से  अनाज  की  वसूली  में  बाधा  a  पड़े  इसके  लिए  सरकार

 को  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  ह ै?

 कृषि  atc  लिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहेब  पी०  (®)  भारत  सरकार
 को

 अब  तक  ऐसी  कोई  धमकी  प्राप्त  नहीं  हुई
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  द्वारा  डिग्री  पूर्वपाद्यक्रमों  का  पुनर्निधारण

 921.  को  देवेश  सिह  गरचा  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 रेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारियों  द्वारा  fet  पूर्वस्तर  विशेष  रूप  से  विज्ञान

 -:  नावल  Weis
 को  कार्य  nie AUN  ए  यप egies

 ~  ‘or  बनाने  के  TAT
 ने  fer  उनका  पुनर्निर्धारण  किया  जा

 परप  वर्तमान प

 रहा
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 यदि  तो  क्या  इस  दिशा  में  aa  तक  कोई  कार्यवाही  की  गई

 शिक्षा  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  सामान्य

 शिक्षा को  रोजगार  के  उद्देश्य  की  प्रेरणा  के  साथ  परस्पर  जोड़ने  की  दृष्टि  से  विश्वविद्यालय ने

 व्यावसायिक  शिक्षा  के  कालेज  बीमा  तथा  स्नोत विक्रय  व  व्यापार  आदि

 जैसे  कुछ  व्यावसायिक  विषयों  को  भ्र वर स्नातक  अध्ययन  के  एक  भिन्न  के

 रूप में  पहले ही  प्रारम्भ  कर  दिया  विज्ञान  विषयों  में  रोजगार  रोन्मुख  पाठ्यक्रम  सुझाने के

 विश्वविद्यालय ने  एक  समिति का  गठन  किया  विश्वविद्यालय  के  विज्ञान  dara ने

 ओवर  स्नातक  स्तर  पर  विज्ञान  विषयों  में  झ्रध्ययन  पाठ्यक्रमों  के  पुनर्स्थापन  के  लिए  उप-समिति

 गठित की  है  ।

 रूई का  उत्पादन

 923.  थ्रो  सरदार  महेन्दर  fag  गिल

 थी  श्रीकिशन  मोदी  :

 श्री  अनादि  चरण

 क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  भ्रमणी  मिट्टी ae  जलवायु  के  बावजूद  भारत  पिछले  दशक  के  दौरान रूई  का
 उत्पादन

 नहीं  सुधार  सका  है  जिसके  परिणामस्वरूप  रूई  का  आयात  निरन्तर  बढ़  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  अत्यघिक  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा की  बचत  करने

 हेतु  इस
 दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही

 कृषि  दौर  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  नहीं
 ।

 सही  स्थिति यह  है  कि
 कपास  का  पिछली  दशाब्दी  के  वास्तव  में  काफी  बढ़  वर्ष  1965-66  में

 उत्पादन  45.82  लाख  गांठें  1973-74  के  दौरान  यह  उत्पादन  बढ़कर  58.  19  लाख  गांठें

 हो  गया  ।  1971-72  के  दौरान  वास्तव  में  65.64  लाख  गांठों  का  fears  उत्पादन  gat

 1963-64  में  6.35  लाख  गांठों  का  आयात  हम्ना  ati  देशी  उत्पादन  में  वुद्धि  होने  के  फलस्वरूप

 1973-74 में  ag  आंकड़े  गिर कर  1.3  लाख  रह  गए  ।

 कपास
 के

 उत्पादन  में  ake  वृद्धि  करने  के  लिए  कपास  उगाने  वाले  समस्त  प्रमुख  राज्यों
 i

 में  एक  वृहत  केन्द्रीय  प्रायोजित  सघन  कपास  जिला  कार्यक्रम qe  किया
 जा  रहा  इसके  लिए

 पूरा  बचें  भारत  सरकार  इसके  अतिरिक्त  कुछ  राज्य  संभावित  क्षेत्रों  में  कपास  का  उत्पादन

 बढ़ाने के  लिए  पैकेज  कार्यक्रमों को  भी  क्रियान्वित  कर  रहे

 राष्ट्रीय  राजघरानों  क्षेत्र  में  रिहायशी  प्लाटों  के  आवंटन  सम्बन्धी  सामान्य  नियम

 925.  थ्रो  एम०  एस०  क्या  निर्माण  site  वास  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  किसी  भी  श्रीवास  योजना के  ata एक
 वार

 को
 आवंटित

 किए  जाने  वाले  रिहायशी  प्लाट  के  अधिकतम  क्षेत्र के  बारे  में  निश्चय कर  लिया
 ह

 है  ,

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  कौर
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 क्या  सरकार
 ने  समाज  के  कमजोर

 निम्न  तथा  मध्यम  आय  उच्च  aT  वर्ग  के
 लोगों  a  गैर-रिहायशी  उपयोग के  लिए

 भूमि  आवंटन  के  शहरग-अलग नियम  बनाये  और

 यदि  तो
 तत्संबंधी  विवरण  क्या

 निर्माण
 कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तथा  शहरी

 भूमि  तथा  आवास  जिसका  अनुमोदन  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र के  लिए  उच्च  शक्ति
 प्राप्त  बोर्ड  द्वारा

 किया  जाता  की  विशेषाताएं  निम्नलिखित हैं  :
 (1)  रिहायशी  प्लाट  का  अधिकतम  आकार  सामान्यतया  400  वर्ग  मी०  से  अधिक

 नहीं  होन
 चाहिए  ।

 (41)  झा थिक  द्घ्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  प्लाट  का  अधिकतम  आकार  50  बग  ato

 से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  तथा  उसका  आवंटन  कुछ  झा थिक  सहायता के  निश्चित

 मूल्य  पर  किया  जाना  चाहिए

 (iii)  निम्न  तथा  मध्यम  ara  वर्गों  के  लिए  प्लाटों  का  प्राकार  150  वर्ग  मी०  तथा

 तथा
 250  वर्गेंमी०  से  अधिक  नहीं हो  तथा  ये  बिना  लाभ  हानि  के  ग्रा घार पर  निश्चित

 मूल्य पर  ग्रावंटित  किए  जाएं  ।

 (iv)  उच्चतर  श्राय  वर्गों  को  भूमि  क  आवंटन  प्रतियोगी  आधार पर

 (४)  अस्पतालों  तथा  अन्य  गैर-लाभकारी  संस्थानों  को  भूमि  नाम-मात्र  मूल्य  पर

 दी  जाए

 (vi)  आद्योगिक  प्रयोजनों  तथा  देख-रेख  एवं  मुरम्मत  वाले  उद्योगों  को  उचित  मूल्य

 पर  भूमि  दी
 जाये  जिससे  उद्योगों  को  aaa  ले  जाने  तथा  सेवाओं  शादी की  लागत

 को  कम  रखने  के  लिए  प्रोत्साहित किया  जाए

 (vii)  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  सार्वजनिक  नीलाम  उच्चतम  बोलीदाता

 को  बेच  दी  जाए  ।

 ग्रामों
 के  सिचाई  परियोजना ग्र ों  के  उपयोग  के  लिए  ग्राम  सहकारी  समितियां

 926.  शी  एम०  एस०  पुरती :  क्या  कृषि
 कौर  सिचाई  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  सहकारिता  के  झ्राधार पर  ग्रामों  के  सिचाई  परियोजनाओं  के  उचित

 रख-रखाव
 कौर  के  लिए  ग्राम  पंचायतों  ate  ग्राम्य  सहकारी  समितियों  को  शामिल  करने

 की  योजना  को  काय  रूप  देने  की  योजना  बनाई  ate

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 कृषि  ak  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  व  सिचाई  राज्य  का  विषय

 है  ott  इसलिए  सिंचाई  परियोजनाओं  के  रखरखाव  ae  उपयोग  की  जिम्मेदारी राज्यों  की

 आयोजना  ग्रा योग  ने  काफी  समय  पहले  राज्य  सरकारों  को  सुझाव दिया  था  कि  कलौंस

 mit  फील्ड  चैनलों के  निर्माण  तथा  रख-रखाव  का  कायें  पंचायती  सहकारी  सोसाइटियों के  माध्यम

 से  सामुदायिक  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  संगठित  लाभभोगियों  को  सौंपा  राज्य  सरकारों

 से  उम्मीद की  जाती है  कि  वे  आयोजना  झ्रायोग  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेंगी  ate  ग्राम  पंचायतों  तथा  ग्राम

 सहकारी  सोसायटियों के  माध्यम  से  स्थानीय  लोगों  को  इस  कार्य  में  शामिल  करने  के  लिए  शझ्रावश्यक

 कदम  जिससे  गांवों  में  सिचाई  परियोजनाओं  का  उचित  रख-रखाव  कौर  उपयोग  सुनिश्चित

 कियां जा
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 केरल  में  सामूहिक  याम

 927.  श्री  बयालार रवि  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  केरल  में  सामूहिक  कृषि  फार्मों  की  स्थापना

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  के  बारे  में  19  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  2792 के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  are  में  सरकार  ने  कोई  —  finda  कर  लिया  है  ।  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ate  यदि  तो  विलम्ब  के  बया  कारण  हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  शाह  नवाज  at):  तथा  राज्यों में

 सामूहिक  फार्मों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  योजना  के  बाहर  वित्तीय  सहायता  देने  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है
 ।

 तथापि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  भूमि  बसाकर  लाभकर  रोजगार  देने
 की

 मार्गदर्शी  परियोजना ग्र ों  को  हाथ  में  लेने  का  विचार  है  ate  केरल  की  स्कीम  को  इस  परियोजना  में  शामिल

 करने  की  संभावना  की  जांच  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजना  के  श्राथिक  wit

 अन्य  तकनीकी  पहलुओं  पर  wet  तक  विचार  किया  जा  रहा  इस  परियोजना  की  श्राथिक  संम्भाव्यता

 का  पता  लगाने  के  पश्चात्‌  ही  इसके  श्रन्तगंत  केरल  की  योजना  के  प्रश्न  पर  विचार  का  निर्णय  किया

 जाएगा ।

 केरल  में  सिचाई  को  भूमि  के  क्षेत्र  में  वृद्ध

 928.  श्री  वकालत  रवि  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  का  विचार  केरल  राज्य  में  पहले  से  भरे  हुए  जलाशयों  का  लाभ  उठाते

 हुए  सिंचाई
 की

 भूमि  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  हेतु  चालू  वर्ष  में  किसी  योजना को  शुरु  करने का  है  ;
 शौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  कौर  केन्द्रीय  सरकार  किस  प्रकार  इस  योजना  को

 कवित  करने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  करना  चाहती  है  ?

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदारनाथ  इस संबंध  में  केरल  सरकार  से

 केन्द्र  को  कोई  विशिष्ट  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 विदेश  में  अध्ययन  करनें  हेतु  राष्ट्रीय  छात्रवृति

 929.  को  बयालार  रवि :  क्या  fren,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  विवाद  विदेशों  में  अध्ययन  करने  हेतु  कितने  व्यक्तियों को  राष्ट्रीय

 छात्रवृत्तियां प्राप्त  हुई  ;
 श्र ALS

 कौन  कोन  से  पाठ्यक्रमों  के  लिये  ये  छात्रवृत्तियां  दी  जा  रही  हैं  ak  उसके  सामान्य  लक्ष्य

 क्या
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 ake  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  अप  मंत्री  (sit  डो
 ०  पी  ०

 पिछले  तीन  वर्षों  (1971-72  से  1973-74  के  दौरान  134  विद्याथियों  ने  विदेश  अध्ययनार्थ

 राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियां  प्राप्त  की  हैं  ।  वर्षवार  ब्यौरे  fer  प्रकार  हैं

 1971-72  कि  >  52

 1972-73  44 e  e  .  .

 1973-74  e  e  e  38

 इस  छात्रवत्ति  योजना  का  ster  उन  mee  wre  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  है

 जिनके  पास  art  ate  अध्ययन  हेतु  विदेश  जाने  के  साधन  नहीं  होते  हैं  ।  SE ie | Nut aera  के  विषयों  के  संबंध  a,

 योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  विदेशों  में  उन्हें  अध्ययन  के  क्षेत्रों/श्रनसंधान  के  संबंध में  जिसके  लिए वे

 पत्र  छात्रों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होगा  ।  देश  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  श्यान  में  रखते  हुए

 तथा  विधिवत  विषय  क्षेत्रों  में  छात्रवृत्तियां  वितरित  करने  के  उद्देश्य  से  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाएंगी  ।

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  य्रोजता  के  ग्रन्तगंत  प्रदान  की  गई  छात्रवृत्तियों  में  निम्नलिखित  पाठ्यक्रम  शामिल

 हैं
 इंजीनियरी  तथा  प्रौद्योगिकी  ; (1

 (2)  कृषि  तथा  पेश  चिकित्सा  जीवित

 (3)  प्राकृतिक  तथा  भौतिक  विज्ञान  ;  कौर

 (4)  मान विक ोय  विषय  तथा  सामाजिक  विज्ञान  |

 अधिकांस  छात्रवृत्तियां  उपर्युक्त  पाठ्यक्रमों  में  पी०  एच०  डी०  डिग्री  के  उत्तर-स्नातक  अध्ययनों

 के  लिए  उपलब्ध  होती  हैं  ।  कुछ  छात्रवृत्तियां  मन विकी  विषयों  तथा  सामाजिक  विज्ञान  में  सरवर-स्नातक

 पाठ्यक्रमों
 at  प्राकृतिक  तथा  भौतिक  विज्ञानों  ate  कुछ  छात्रवृत्तियां  उत्तर-डाक्टर  श्रनुसं  घान  कृत

 प्रशिक्षण के  लिए  दी  जाती  हैं  ।

 Qualifications  for  Drawing  Teachers  in  Delhi  Schools

 930.  Shri  Purushottam  Kakodkar  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 nd  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  the  qualifications  prescribed  for  appointment  to  the  post  of  Junior  Drawing

 Teacher  in  the  grade  of  Rs.  220-430  in  the  schools  of  Delhi  Administration

 (b)  the  qualifications  prescribed  for  appointment  to  the  post  of  Senior  Drawing  Tteacher

 in  the  grade  of  Rs.  250-550  and  the  qualifications  prescribed  for  promotion  to  this  post  from

 that  of  the  Junior  Drawing  Teachers;  and

 (c)  the  qualifications  prescribed  for  the  P.G.T.  (drawing)  posts  and  the  qualifications

 prescribed  for  promoting  the  Senior  or  Junior  Drawing  Teachers  to  this  post?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the}  De-

 partment  of  Culture  (Shri  D.P.  Yadav)  :  (a)  A  statement  is  attached.  (Annexure

 (b)  A  statement  is  attached,  (Annexure  छ  ')

 (c)  Astatement  is  attached.  (Annexure

 yt  | ह
 [Placed  in  the  Library  See  No.  74]
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 गोधा  के  लिये  वनस्पति  को  अतिरिक्त  सावा

 931.  की  पुरुषोतम  काकोडकर
 :

 क्या  कृषि  ste  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तिमाही  के  दौरान  में  वनस्पति  की  कमी  रही  श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  कमी  की  पूति  करने  हेतु  गोझा  को  वनस्पति  की

 अतिरिक्त मात्रा  देने  का  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  कम  उत्पादन  होने  के

 कारण  वनस्पति  की  कमी  को  परिमाणों  में  देश  भर  में  महसूस  किया  गया  था  न  कि  केवल  गोधरा

 में

 वनस्पति  के  वितरण  पर  कोई  केन्द्रीकृत  नियंत्रण  नहीं है  ।  गोवा  को  वनस्पति

 का प्राबंटन करने का प्रशन करने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 गोझा  में  सिचाई  परियोजना

 932.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे
 जमीदारों  site  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए

 गोझा
 में  सिचाई  परियोजना  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गयी है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय में  उप-मंत्री  केदारनाथ  से  छोटे  किसानों  के

 लिए  प्रारंभ  किए  गए  लघु  सिंचाई  कार्यक्रम  यह  हैं  :--(1)  छोटे  किसानों  के  लिए  विकास  अभिकरण

 एफ०  डी०  कौर  (2)  उपांतिक  किसान  श्र  कृषि  मजदूर  विकास  अभिकरण  एफ०

 ए०  ।  इन  स्कीमों  के  sina  विभिन्‍न  सेक्टरों  के  लिए  कोई  योजनावार  प्रावधान  नहीं  किया  जाता

 संघ  राज्य  क्षेत्र के  लिए  1974-75  ae  के  लिए  इन  स्कीमों  के  2.  50  लाख  रुपये  के

 धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।.

 उपर्युक्त  के  मध्यम  कौर  लघु  कार्यों  के  सामान्य  कार्यक्रम  से  भी  छोटे  किसानों

 को  लाभ  प्राप्त होंगे

 गोझा  में  कपास  क  खोजों  का  उत्पादन

 933.  श्री  पुरूषोत्तम  काकोडकर :  क्या  कृषि  कौर  सिवाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  गोझा

 में  कयास  का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  को  कुल  कितने  कपास  के  बीजों  का  वितरण  किया  गया
 ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभ  दास
 :

 गोधरा  कपास  अधिक  मात्ना  में

 नहीं  उगाई  इसलिये  राज्य  के  कृषि  विभाग  ने  कृषकों  को  कपास  की  उन्नत  किस्मों  के  बीज  वितरित

 नहीं  किये गये  हैं  ।
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 Modern  Housing  facilities  in  Rural  Areas

 934.  Shri  B.S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Works  &  Housing  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  any  scheme  for  providing  maximum  and  modern  housing  facilities  to

 the  people  in  rural  areas  is  under  consideration  of  Government;  and

 (b)  if  so,  the  detailed  features  of  the  scheme?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  &  Housing  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  &  (b)  There  are  two  housing  Village  Housing  Projects  Scheme  and  (ii)
 Scheme  for  provision  of  house-sites  to  landless  workers  in  Rural  areas  under  which  State

 Governments  can  undertake  housing  and  house-site  programmes  in  rural  areas.  Both  the

 schemes  are  in  the  State  5  52107.  Contral  financial  assistanc2  for  all  State  S2ctor  program

 mes,  including  rural  housing,  is  released  by  the  Ministry  of  Finance  to  the  State  Govern-

 ments  in  the  shape  of  block  loans  and  block  grants.  The  State  Governments  are  free  to

 earmark  funds  for  various  State  Sector  programmes,  including  rural  housing,  according
 to  the  requirements  and  priorities  to  be  determined  by  them.  However,  keeping  in  view

 the  importance  of  the  minimum  needs  programme  of  providing  house-sites  to  landless

 workers  in  rural  areas,  distinct  and  sp2cific  funds  are  carmarked  in  the  Annual  Plan

 allocations  of  State  Governments.

 Setting  up  of  a  National  Agricultural  Engineering  Institute

 935.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Ministet  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to

 state  :

 (a)  wuethor  the  Indian  Council  of  Agricultucal  R2324arch  (7323  नच ध. (| श  to  $2 IvILVY  प्लन  tuoa  Nitioaal

 Agricultural  Engineering  Institute  at  a  suitable  place  during  the  Fifth  Plan;

 (b)  ड  so,  whether  Government  propose  to  set  up  this  Institute  in  Madhya  Pradesh  in

 view  of  the  requisite  facilities  available  there;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  :  (Shri  Shah  Nawaz,
 Khan)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Indian  Council  of  Agricultural  Res2arch  constituted  a  Site  Szlection  Commit-

 tee  for  the  purpose  of  recommending  a  suitable  site  for  the  establishment  of  the  National

 Institute  of  Agricultural  Engineering.  The  Committee  visited  different  sites  and  after  tho-

 rough  consideration  recommended  that  the  Institute  may  be  established  near  Bhopal  in

 Madhya  Pradesh.  This  recommendation  of  the  Committee  has  been  accepted  by  the  Govern-

 ment  of  India.

 (c)  Question  does  not  arise.

 सेक्टर  मंदिर  नई  दिल्‍ली  के  बहुमंजिलों क्वार्टरों  का  सौंपा  जाना

 936.  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सेक्टर  मन्दिर  नई  के  बहुमंजिली  क्वार्टरों  की  सफाई  कार्यों  के  लिये

 a अभी  तक  नई  | दिल  पालिका को  नहीं  सौंपा  गया  है  जबकि  तथ्य  यह  है  कि  इस  आशय  का  निर्णय
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 art  कर  रहा  है  ;
 पहने  हो  चुका  था  ate  wat  तक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इन  की  देख

 झर

 यदि  तो  इन  क्वार्टरों  की  सफाई  कार्यों  को  लिये  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  कब  तक

 सौंप  दिया  जायेगा ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मोहन  :  saved  की  सफाई  की

 जिम्मेदारी  दखलकारों  की  है  ।  आन्तरिक  सेवा  कायें  दायित्व  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  ही  रहेगा  ।

 यह  केवल  aaa  सेवाएं  हैं  जिन्हें  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका को  सौंपना  है  ।  इस  पर  कार्यवाही  की  जा  रही

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  area  सेवाओं  का  कार्य  संभालने  से  ga  कतिपय  त्रुटियों  को  दूर

 करने  के  17,810  रुपये  की  अदायगी  की  मांग  की  है  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सफाई  कर्मचारियों की  सहन  को  हालत

 937,  शक्ति  कुमार  सरकार

 sit  एस०  एम०  सिद्दय्या

 क्या  निर्माण  श्र  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की  नगरपालिकाएं ava  द्वारा  नियुक्त  सफाई

 कर्मचारियों  तथा  जो  wad  तथा  गन्दी  झोपड़ियों  में  रह  रहे  की  रहन-सहन की  हालत  की

 उपेक्षा  करते  हुए  प्रपने  क्षेत्रों  को  सुन्दर  बनाने  के  कार्यक्रम  पर  भारी  धनराशि  करती  है  ;

 यदि  at,  तो  विभिन्न  नगरपालिकाओं  के  लिये  यह  अनिवार्य  कि  वे  समाज  के  इस

 aaa  भ्रपेक्षित  वर्ग  की  इन  मानवीय  areca  की  कौर  उचित  तथा  तत्काल  ध्यान  भारत  सरकार  का

 क्या  ठोस  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  ste  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सोहन  :  तथा  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  जब  कभी  अ्रावश्यक  होगा  उपयुक्त  कदम  उठाए  जायेंगे  ।

 पिछड़ी  जातियों  के  बच्चों  के  लिये  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम

 938  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार
 :

 श्री  पी०  एम  ०  सईद

 क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पिछड़ी  जाति  के  बच्चों  श्र  गर्भवती  तथा  पोषक  माता झ्र ों  के  लिये

 आरम्भ  किये  गये  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  के  ६ ऊ म्न्तगत  इस  कार्यक्रम  का  लाभ  उठाने  वाले  स्थानीय  लोगों

 को  पर्याप्त  तथा  उचित  पोषाहार  सम्बन्धी  सहायता  देने  के  लिये  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  अतिरिक्त  पोषक

 तत्वों  वाली  वस्तुभ्नों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  अनुसूचित  जनजातियों  को  दुधारु  पशु  मुर्गी-पालन  केन्द्र  चलाने  ate  ऐसे  अनाज

 जिनसे  खिचड़ी/दलिया बनाया  जा  के  लियें  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  वित्तीय  या  wer  सहायता

 देकर  इस  पोषाहार  कार्यक्रम  को  इन  जातियों  के  भ्रामक  विकास  कार्यक्रम  के  साथ  सम्बद्ध  करने  का  विचार
 झोर
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 यदि  तो  माणा स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  का  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  इन  सुझावों

 की  क्रियान्विति  के  लिये  प्रेरित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  ?

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  कौर  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  हरविन्द  :

 जहां  कहीं  सम्भव  होता  है  विशेष  पोष्टिक  are  कार्यक्रम  के  wea  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध

 खाद्य  वस्तुप्नों  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 आदिवासी  इलाकों  में  सभी  विकासात्मक  कार्यक्रमों  को  पूर्णतया  समेकित  करने  का  विचार  है  |

 समेकित  जनजाति  विकास  परियोजनाएं  तैयार  की  जा  रही  उनके  अधीन  उपयुक्त  उत्पादन  कार्ले  क्रमों

 को  बड़ावा  देकर  स्थानों  क्षेत्रों  में  खाद्य  सामग्री  की  उपलब्धता  पर  ध्यान  दिया  जाएगा

 मह  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  मार्गदर्शक  बातें  जारी  कर  दी

 भारत  में  को  स्थिति  के  बार  में  ब्रिटिश  समाचार-पत्र

 939,  श्री  राजदेव  सिह  क्या  कृषि ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ब्रिटिश  समाचार-पत्र  भारत  की  श्रकाल  की  स्थिति  कों  नियमित

 रूप  से  उछाल  रहे  हैं  ae  भारत  सरकार  इस  स्थिति  को  कम  करके  दिखाने  का  प्रयास  कर  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्र बु दास  :  यह  सही  है  कि  पश्चिम  के

 कुछ  समाचार-पत्र  देश  के  कुछ  भागों  में  बाढ़  ौर  सूखे  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  अभाव  की  स्थितियों  के  समाचार

 छापते  रहे  यह  सही  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  इन  स्थितियों  को  कम  करके  दिखाने  का

 प्रयास  कर  रही

 भारत  सरकार  ने  वर्तमान  सूखे  ak  खाद्य  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  एक  तथ्यपूर्ण  मोट

 सभी  भारतीय-दूतावासों  तथा  केन्द्रों  को  असत्य  ate  अतिशयोक्तिपूर्ण  कहानियों  से  निपटने  atk  स्थिति

 की  सर्दी  जानकारी  देंने  के  लिये  भेजा  था  ।  सरकार  विदेशी  संवाद-दाताश्रों  के  साथ  जन-सम्पंन  को  भी

 सुदृढ़  कर  रही  है
 ।

 इसके  फलस्वरूप  विदेशी  समाचार-पत्तों  में  इस  स्थिति  की  जानकारी  देने  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  सुधार  हुआ  हे  ।

 पश्चिम  बंगाल  ata  परियोजना  के  लिए  waar

 ~
 940.  थ्री  सरजू  पांडे  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर <  | गे  कि

 क्यां  विश्व  वन्य  पशु  बोड़े  से  पश्चिम  बंगाल  की  ate  परियोजना  के  लिये  अधिक  धन

 देने  के  लिये  arse  किया  गया  है  ;

 क्या  डा०  जोत  सिडेनस्टीकर  तथा  कलकता  स्थित  एंड्र्यू  यूल  एण्ड  कानों  के  भूतपूर्व

 ब्रिटिश  मैनजर  की  पत्नी  श्रीमती  ब्राइट  अमरीकी  दूतावास  के  फोटोग्राफर  के  साथ  1974  में

 सुन्दरवन  गए  थे  ;

 इन  व्यक्तियों  हारा  सुन्दरवन  जान  के  क्या  कारण

 क्या  उनकें  द्वारा  एक  ate  मारा  गया  था ?
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 लालन  eer

 कृषि  ak  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  sq  दास  :  जी  नहीं ।

 जी  at  केवल  चीते को  मुक्त  करते  समय  ।  संयुक्त  राज्य  के  सूचना  सेवा  के  फोटोग्राफर

 भी  उनके साथ  थे  ।

 चीता  को  मुक्त  करने  की  कार्यवाही  को  देखने  भोर  फोटो  लेने  के  लिख े।

 जी  नही ं।

 मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  ऋण  तौर  उनका  उपयोग

 941,  थो  मधु  दण्डवते  :  क्या  कृषि  फिर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  1972-73  कौर  1973-74 के  दौरान  पश्चिमी  तट  पर  मत्स्य  पालन  तथा

 समुद्री  उत्पादों  के  विकास  के  लिए  व्यक्तियों /  पार्टियों  को  बड़ी  मात्रा  में  ऋण/श्रम्रिम  राशि  at  गई

 क्या  ऋण  पाने  वाले  प्रतिकाश  व्यक्ति  अथवा  पार्टियां  है  जिन्हें  हाल  ही  में  तस्करी करने  के

 आरोप  में  मां  तरिक  सुरक्षा  कानून  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  द्रोह

 यदि  at, तो  क्या  सरकार का  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरान  दिए  गए

 ऋषण/म्रा म  राशियों  के  उपयोग  का  मूल्यांकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रभु  दास  से  (7)  सूचना  एकत्र

 को  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुतूचित  जनजातियों
 का

 श्रीवास  सहकारिताएँ  के  सदस्यों  के  eq

 में  नामांकन

 942.  श्री  पो०  एस०  सईद

 श्री  एस०  एम०  सिद दय्या  :

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे ंकि  उनके  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों

 द्वारा  वर्ष  1971-72  कौर  1972-73 के  प्रपने  प्रतिवेदन में  प्रसूति  जाति  तथा  अनुसूचित

 जाति  आयुक्त  द्वारा  की  गई  उन  सिफारिशों  को  समुचित  रूप  से  लागू  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की

 है  जो  आवास  सहकारिताएँ  सें  संबंधित  सामान्य  क्षेत्र  की  योजनाकारों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  ऋण  की
 एक

 विशिष्ट  प्रतिशतता  निर्धारित  करने  की  तथा  किसी  भी  ऐसी

 सामान्य  आवास  सहकारी  समिति  को  पंजीकृत  न  करने  की  जिसमें  20  प्रतिशत  सदस्य  श्रनसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  न  हों  से  संबंधित  हैं  ?

 ~
 निर्माण  शौर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  सिफारिश पर

 अभी  निर्णय

 लिया  जाना  है  ।
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 अनुसूचित  जातियों  श्रनुतूचित  जनजातियों  के  लिये  सरकारी  आवासों  के  आरक्षण  में  वृद्ध

 943.  थ्री  पी०  एस  ०  सईद

 श्री  एस०  एम०  सिद्दय्या

 क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्तमान  भ्रादेशों  के  अनुसार  तथा  टाइप  111  के  जनरल  पूल  में  खाने  वाले

 सरकारी  आवासों  के  सभी  आगामी  आवंटनों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  5  प्रतिशत  आरक्षण  का  अधिकार  दिया  गया  है  ;

 क्या  भ्रनुसूचित  जाति  तथा  अ्रनुसूचित  जनजाति  भ्रायुक्त  ने  1970-71  तथा  1971-72

 के  संयुक्त  प्रतिवेदन  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  15  प्रतिशत  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये

 7  1/2  प्रतिशत  आरक्षण  की  तथा  जनरल  पूल  में  कम  से  कम  टाइप*  तक  आरक्षण लगू  करने  की  भी

 यदि  at,  तो  क्या  उक्त  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  गया  है  ?

 निर्माण  शर  ग्रा वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  जी  दिल्‍ली/नई

 दिल्‍ली  के  लिए  भ्रारक्षण  की  प्रतिशतता  10  हैं  ।

 हां  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातिओं  क  कर्मचारियों  की  परितृष्टि  की  प्रतिशतता

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह  कि  विभिन्‍न  मत्रालयों/विभागों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  कमंचारी  काम  कर  रहे  हैं  तथा  उनमें  से  कितनों  को  सामान्य पुल

 वास  का  आवंटन  गया  सम्पूर्ण  सूचना  प्राप्त  होते  ही  स्थिति  की  समीक्षा  की  जायेगी  तथा

 भ्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  की  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  को  देखते हुए  इस

 पर  निर्णय  लिया  जायेगा ।

 मछली  उत्पादन  तथा  इसका  निर्यात

 944.  को  राजदेव  सिंह  :  क्या  कृषि  ote  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  में  मछली  का  उत्पादन  पांच  वर्ष  पूर्व  के  17  लाख  टन  बढ़कर इस  वर्ष

 22  लाख  मीटरी  टन  हो  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या
 इसके

 उत्पादन  वृद्धि  को  प्रतिशतता  के  हिसाब  से  निर्यात  में  भी  वृद्धि  की

 गई  है
 !

 कृषि  और  सिवाय  मंत्रालय  में  gq-Aat  प्रभु  दास  :  राज्य  सरकारों  के  अनुमानों
 के  कि  भारत  में  मछली का  उत्पादन  1968-69  में  17, 69  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1973-74

 में  19.58  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  है  ।

 1965-69  के  वर्ष  की  तुलना  में  1973-74  के  दौरान  मछली  के  उत्पादन  में  1.89

 लाख  मीटरी  टन  की  या  10.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इसी  अवधि  में  ara  की  मात्ना  में  94.9

 प्रतिशत  कौर  मूल्य  में  262.  4  प्रतिश  की  वृद्धि  हुई
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 27  1896  )  लिखित  उत्तर
 ह  बय  नाका

 जमाखोरों  के  feeg  को  गई  कार्य या हों  तथा  तस्करों-विरोधों  अभियान  के  कारण  खाद्य  नन  े

 मस्तों में  गिरावट

 945.  ot  राजशेखर  प्रसाद  fag:

 थी  के  ०

 थी  नरेन्द्र

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :

 क्या  कृषि  watt  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमाखोरों  के  विरुद्ध  की  गई  कड़ी  क्य वाही  ake  तस्करी-विरोधी  अभियान  के  कारण

 बहुत  से  राज्यों  में  खाद्यान्नों के  मूल्य  कम  हुये

 क्या  बिहार  में  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  कौर

 क्या  वहां  खाद्यान्नों  की  कमी  ate  अधिक  मूल्य  wa  तक  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  सरकार  द्वारा

 जमाखोरों  कौर  चोर-बाजारी  करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कायंवाही  करने  के  फलस्वरूप  लगभग  सभी

 राज्यों  में  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  परायी  है  ate  उपलब्धता  में  सुधार  हुआ  है  ।  सितम्बर

 के  तीसरे  सप्ताह  झर  26  1974  के  बीच  खाद्यान्नों  के  थोक  भावों  के  सूचकांक  में  3.2  प्रतिशत
 |

 की  गिरावट पायी  थी  ।  |

 श्र  बिहार  की  राज्य  सरकार  ने  भी  जमाखोरों के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है  ।

 अक्तूबर  के  अंतिम  सप्ताह  कौर  नवम्बर  के  पहले  सप्ताह  के  दौरान  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नों
 के

 मूल्यों  में  प्रत्यक्षतः

 गिरावट  पायी  है
 ।

 कालागढ़  उत्तर  प्रदेश  का  निर्माण

 946.  श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :

 कपा  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कालागढ़  बांध  का  निर्माण  काय  निर्धारित  समय  के  भ्र तु सार  हो  रहा  है  ;

 अनुमानित व्यय  के  अलावा  बांध  के  निर्माण  पर  कितना  व्यय  हुआ  है  ;  कौर

 क्या  बिजनौर  जिले  में  रामगंगा  नहर  के  निर्माण  के  कारण  खेती  योग्य भूमि  की  हई  हानि

 को  पूरा  करने  के  लिए  वहां  कुछ  ate  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध की  जायेंगी  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  संत्र:लय  में  उप  मंत्री  केदारनाथ  कालागढ़  बांध  1974

 में  पूर्ण  हो  चुका  है  ।

 इस  बांध  के  निर्माण  पर  अनुमानित  राशि  से  श्रमिक  व्यय  नहीं  gaz
 |

 रामगंगा  नहर  के  निर्माण  में  कृषि  भूमि  को  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  में  बिजनौर  जिले  के

 लिए  कोई  ग्र ति रिक्त  सिंचाई  सुविधाओं की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  |
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 कराना be  |  रसन  बका  कार्यकरण

 947.  हों  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्टेट  आ  कारपोरेशन  के  कार्यकरण  की  जांच

 की

 यदि  तो  इस  झ्र वधि  में  क्या  अनियमितताएं  सरकार  के  ध्यान  में  आयी  हैं  ;  श्र

 कारपोरेशन  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभ  दास  :  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  राज्य  फार्म  नई  दिल्‍ली  के  कार्यकलापों at  कोई  जांच  नहीं  की  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  तिलहन  का  उत्पादन  कार्यक्रम

 948.  प्रसन्न  भाई  मेहता

 ait  कार  ato  स्वासोनाथन

 श्री  बनमाली  पटनायक  :

 कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  इस  वर्ष  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  तिलहनों  का  उत्पादन  30  लाख  मीटरी  टन  से

 बढ़ाकर 100  लाख  मीटरी  टन  करने  के  लिये  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  नया  क्षेत्र  ढूंढने  का

 कार्यक्रम  एरिया  एप्रोच  प्रोग्राम  )
 चलाया  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  गुजरात  में  तथा  अन्य  राज्यों  में  कितना  उत्पादन

 कौर

 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  राज्यों  को  क्या  सहायता  दी  जा  रही  है
 ?

 ~
 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रमुदित  :  देश  में  आधार  ay  में

 तिलहनों का  उत्पादन  94  लाख  मीटरी  टन  हुआ  था  उसे  1974-75 में  100  लाख  मीटरी  टन  तक  बढ़ाने

 के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  सघन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।  यह  कार्य-क्रम

 10  राज्यों के  कुछ  चुने  हुए  ज़िलों  में  क्षेत्र  के  are  पर  शुरू  किया  गया है  ।

 इस  योजना  के  श्रंतगंत  लक्ष्य  क्षेत्र  के  आधार  पर  निश्चित  किए  गए  हैं  ake  इस  योजना  के

 पूरी  तरह  से  लागू  होने  के  वाद  1974-75  के  दौरान  गुजरात में
 52,500  मीटरी

 टन  कौर  aa  9
 राज्यों

 में  2,  15,774  मीटरी  टन  अतिरिक्त  उपज  होने की  संभावना  है  |

 1974-75  के  दौरान  इस  योजना  के  म्रंतगंत  wat  को  निम्नलिखित  सहायता  दी  जा  रही

 (1)  40,000  हैक् टार ों  के  एक  यूनिट  क्षेत्र
 के  लिए  पौध  रक्षण  उपाय  करने  के  लिए  1,00,000

 रुपये  ।

 (2)  प्रदर्शन  करने  पर  100  प्रतिशत  सहायता  प्रति  हेक्टर  के  हिसाब  से  ।

 (3)  अतिरिक्त  स्टाफ  पर  होने  वाले  खर्च
 को

 पूरा  करने  के  लिए
 100

 प्रतिशत  सहायता  ।
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 लिखित  उत्तर 13  1974

 नगरीय  सम्पत्ति  अधिकतम  सोमा  विधेयक

 949.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता :

 श्री  राम  शेखर  प्रसाद  सिह
 :

 ait  सो ०  के०  चन्द्रप्पन :

 at  alten  fag

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :

 at  gear  fag  मलिक  :

 थ्री  व्यालार  रवि :

 कया  निर्माण कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  नगरीय  सम्पत्ति  की  शभ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर

 तत्काल  उपाय  करने  हेतु  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  ale

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  परिषद  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  विचार

 शामिल  करते  हुए  संसद  के  चालू  सत्र  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तथा  मामले  पर

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  इस  बार  में  एक  विधेयक  यथा  संभव  शीघ्र  पेश  किया
 जायेगा  ।

 समेकित  प्रापण  विकास  योजना

 950.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता :

 att  जगन्नाथ  मिश्र

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय का  विचार  सिंचाई  पद्धति  या  प्रणाली  सहित  समेकित  ग्रामीण  विकास

 के  लिये  एक  नई  नीति  अ्रपनाने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  वी०वी०  गिरि  द्वारा  प्रायोजित  भूमि  बन्दोबस्त

 योजना  के  साथ  ही  नयी  विकास  पद्धति  निकाली  जायेंगी  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ak  इसके  कब  तक  आरंभ  होने  की
 संभावना  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शाह  नवाज  पांचवीं  पंचवर्षीय

 वधि  में
 50

 चुने  हुए  सिचाई  ware  क्षेत्रों  में  समेकित  क्षेत्र  विकास  की  नीति  अपनाने  का  प्रस्ताव है  ।

 एक  प्रिय  ग्रामीण  fare  maar  usta  sates  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  भी  भारत  सरकार  के tania  1  जना  नवा  ९ क दे देख (|

 विचाराधीन हैं  ।
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 ee  दिव्य  2.22...  5.22

 November  18,  1974

 (=)  जी  नहीं
 ।

 परन्तु  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  वी०वी०  गिरि  द्वारा  सुझाई  गई  रूपरेखा  के  अधार

 पर  afa-adatarer  के  माध्यम  से  पर्याप्त  रोजगार  दिलाने  के  लिये  मार्गदर्शी  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  भी
 एक  प्रस्ताव  है  ।

 तीनों  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं

 (i)  समेकित  न्डक्षेत्र  विकास

 मोटे  तौर  पर  इस  कार्यक्रम  में  सिचाई  सम् मान्यता  की  अधिकतम  भ  SAU  के  विषय  में  निश्चय

 करने  के  लिये  सिंचाई  पद्धति  तथा  फार्म  विकास  का  आधुनिकीकरण  करना  शामिल  है  ।

 (1)  समेकित  प्राम  विकास  कार्य  क्रम

 प्रीतम  जल  व्यवस्था  ate  शुष्क  क्षेत्रों  में  नयी  परिरक्षण  पर  बल  देते  हुए  समेकित  प्राम  विकास

 के  लक्ष्य
 को

 प्राप्त  भ्र धिक तम  सिंचाई  की  सहायता  भूमि  विकास  शादी  को  श्रधघिकतम  बढ़ाने
 के  लिये  इस  योजना  को  मागंदर्शी  आधार  पर  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 (iii)  भूसी  बन्दोबस्त  क  साइमन  से  पर्याप्त  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिये  मार्गदर्शी  परियोजना

 500
 हैक्ट।र  के  कम्पनी  ब्लाकों  में  मार्गदर्शी  परियोजनाएं  शुरू  करने  प्रस्ताव  है  ।  प्रत्येक

 ब्लाक
 में

 200  परिवारों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  इस  योजना  का  उद्देश्य  भूमि  तथा  जल  उपकरण

 तथा  फा  आवास  सुविधाओं  शादी  के  लिये  सरकारी  सहायता  प्रदान  करना  है  ।

 कौलोनाइजर दन  बस्तियों  के  विकास  के  लिये  आवश्यक  श्रमिकों  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  प्रति  भारत  सरकार

 का  काय  एक  संरक्षक  के  रूप  में  होगा  |

 ये  प्रस्ताव  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  गए

 भ्र भी  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  तथा  एरिया  श्रप्नोच  का  सिद्धांत  सूखाग्रस्त
 क्षेत्र

 छोटे  तथा  सीमान्त  कृषक  एजेन्सी  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमों शादी  wa  महत्वपूर्ण

 चालू  कार्यक्रमों  में  भी  भ्र पना या  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  हाल  ही  में  प्रामीण  विकास  का  एक  नया  विभाग

 स्थापित  किया  गया  है  ।  इसका  मुख्य  उद्देश्य  देश  में  एक  समेकित  ग्रामीण  विकास  के  लिये  कार्य  करना

 भूमि  प्रयोग  आयोग

 951.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता

 sit  ato  माया वन

 श्री  घामनकर :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  द्वारा  भूमि  प्रयोग  आयोग  स्थापित  करने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया

 गया

 यदि  तो  भ्रायोग  कब  स्थापित  किया  जायेगा  कौर  इसके  निर्देश  पद  क्य  होंगे  ;

 क्या इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  परामशं  किया  गया  था  ।
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 eae  ee

 कृषि  प्रौढ़  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  जी  नहीं  ।

 ऊपर  के  उत्तर  को  महेन्द्र  रखते  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 जी
 नहीं

 ।

 वनस्पति  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 952,  श्री  मोहम्मद  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आय देश  में  वनस्पति  की  भारी  कमी

 तो  क्या  देश  के  भिन्न  भिन्न  भागों  में  वनस्पति  उद्योग  लगाने  का  सरकार  का यदि

 कोई  प्रस्ताव है  ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ‘ort  शाहनवाज  :  1974  के

 दौरान  वनस्पति  की  कमी  खासी  गंभीर
 थी

 क्योंकि  श्रमिक  मूल्यों  पर  कच्चे  तेलों
 के  न

 मिलने  से  कम

 उत्पादन  gat  था
 ।

 बाजार  में  मूंगफली  की  नई  फसल  की  उत्तरोत्तर  झा मद  से  वनस्पति  के

 दन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  इससे  अक्तूबर  में  सप्लाई  में  सुधार  gat  ।  नवम्बर  में  स्थिति  ake
 भी

 सुगम  होने  की  शीशा  है  ।
 फ

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं  है

 Implementation  of  Recommendations  of  Committee  Appointed  to  Reduce  Overhead  Charges

 of  F.C.I.

 953.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:

 Shri  R.  V.  Bade:

 Shri  M.  V.  Krishnappa:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  refer  to  the  reply  given.

 to  Unstarred  Question  No.  9  on  22nd  July,  1974  regarding  recommendations  of  Committee

 appointed
 to  reduce  overhead  charges  of  F.C.I.  and  state:

 (a)  Government’s  reaction  in  regard  to  each  recommendation  of  the  Committee

 appointed  to  reduce  overhead  charges  of  F.C.I.  and  the  action  taken  there  on  by  Govern-

 ment;

 (b)  the  percentage  of  economy  proposed  to  be  effected  in  this  expenditure  during

 the  current  year;  and

 (c)  which  of  the  recommendations  have  not  been  accepted  by  Government  together

 with  the  reasons  therefor  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Annasaheb
 P.  Shinde):  (a)  to  (c)  The  Food  Corporation  of  India  have  recently  finalised  their  approach

 in  regard  to  the  mechanics  of  implementing  the  various  recommendations  of  the  Ccm-

 mittee  which  's  »eing  considered  by  the  Government.  The  Committee  had  made  48

 recommendations.  Some  of  the  recommendations  of  the  Committee  are  already  being

 implemented  by  the  Food  Corporation  of  India.  It  is  not  possible  at  this  stage  to  quantify
 th?  saving  in  exp2nditure  as  a  result  of  these  recommendations.

 Aid  by  Agricultural  Refinance  Corporation  for  Projects

 954.  Shri  Ata!  Bihari  Vajpayee  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Shri  V.  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  co-operation  with  the  International  Development  Association  and

 the  World  Bank  th:  Agricultural  Refinance  Commission  have  given  assistance  of  about

 Rs.  229  crores  for  13  projects  in  the  various  States  of  India;  and

 (b)  the  main  features  of  each  of  these  projects  including  the  aid  given  to  them  and

 the  results  achieved  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah  Nawaz

 Khan):  (a)  and  (b)  The  International  Bank  for  Reconstruction  and  Development  and

 the  International  Development  Association  (soft  lending  affiliate  of  the  World  Bank)

 are  currently  assisting  17  agricultural  projects.  A  statement  indicating  the  brief  des-

 cription  of  the  projects  assisted  is  in  Annexure  attached.  [Placed  in  the  Library.  See

 No.  L.T.  8489/74].  The  total  lending  programme  involved  in  the  17  projects  is  Rs.  480.37

 crores  and  the  amount  of  assistance  a¢missible  to  the  Corporation  is  Rs.  290.34  crores.

 The  disbursements  made  by  the  Corporation  upto  September,  1974  are  of  the  order  of

 Rs.  132  crores.

 भूमि  की  श्रधिकतम  सोमा  संशोधन  अधिनियम  को  राष्ट्रपति  को  तथा  उसकी  क्रियान्विति

 955.  भोगेन्द्र  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  बनाये  गये  सभी  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 नियमों  को  राष्ट्रपति  नें  स्वीकृति  दे  दी  है  कौर  उन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ate  यदि  तो

 इस  बारे  में  प्रत्येक राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  संबंधी  तथ्य  क्या  है  यदि  तो  इसमें  वास्तविक

 हारिक  कठिनाइयां  var  कौर

 क्या  महाराष्ट्र  तथा  के  भूमि  की  भ्रघिकतम  सीमा  संबंधी  विधेयकों  को  राष्ट्रपति

 द्वारा  स्वीकृति  दिये  जाने  के  बारे  में  कठिनाइयां  हैं  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  अप मंत्री  प्रभु  दास  :  देश  के  सब  राज्यों

 में  जोत  की  अधिकतम  सीमा  के  संशोधित  कानून  बनाये  जा  चुके  हैं  ।  अरब  तक  केवल  महाराष्ट्र  के  संशोधित

 कानून  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई  मणिपुर  के  कानून  को  संशोधित  किया  जा  रहा
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 मनन

 असम  का  संशोधित कानन  राज्यपाल  की  स्वीकृति  से  बनाया  गया  लेकिन  भारत  परकार  ने  असम

 सरकार  को  सलाह  दी  है  कि  वह  कानून  को  फिर  से  बनायें  ताकि  उसके  लिए  राष्ट्रपति की  स्वीकृति

 प्राप्त  की  जा  सकें  ।  संविधान  के  प्रसारित  जम्मू  एवं  कश्मीर  का  कानून  राज्यपाल  की  स्वीकृति से  बनाया

 गया  था  ।  नागालैण्ड  तथा  मेघालय  में  जोत  की  झ्र धिक तम  सीमा  के  विषय  में  कोई  कानून  नहीं  क्योंकि

 वहां  की  भूमि  सामुदायिक  स्वामित्व  में  श  |

 पांडिचेरी  भूमि  सुघार  कानून तथा  दादरा  एवं  नगर  हवेली  भूमि  सुधार  विनियमों  में  संशोधन  करके  कानूनी

 रूप  दिया  जा  चुका  है  ।  पंजाब  भूमि  सुधार  कानून
 को

 चंडीगढ़  में  लागू  करने  का  निर्णय  किया  गया

 दिल्‍ली  में  जोत  की  अधिकतम  सीमा के  कानून  में  शोर  ही  संशोधन  किया  जा  रहा

 इन  कानूनों  के  क्रियान्वयन  में  समय  लगता  है  ।  पात्र  श्रेणी  के  व्यक्तियों  में  वितरण  करने  के  लिए

 फालतू  भूमि  का  वास्तविक  पता  से  पहले  अनेक  प्रकार  की  कार्यवाही  पूरी  करनी  पड़ती  है  ।  इसके

 अन्तर्गत  बनायें  गये  प्रत्येक  कानून  we  नियमों  में  भूस्वामियों  को  ood  भूमि  की  सीमा  तथा  श्रेणी  का

 विवरण  प्रस्तुत करने  के  लिए  कुछ  समय  देने  की  व्यवस्था  है  ।  फालतू  क्षेत्र  का  अनुमान  लगाने  के  लिए

 इन  विवरणों  की  जांच  करने  के  लिए  भी  समय  दिया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  भूस्वामी  जिन  विशिष्ट

 खेतों  को  जोत  की  भ्र धिक तम  सीमा  के  कानून  के  gata  पास  रखना  चाहता  है  उसको  चुनने  के

 लिए  wi  उसे  अवसर  दिया  जाता  है  ।  फालतू  भूमि  का  निश्चय  करने  वाले  प्राधिकारी  के  निर्णयों  के

 विरुद्ध  निर्धारित  प्राधिकारी  के  पास  अपील  तथा  रिवीजन  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  मुआवजे  का  निर्धारण

 फालतू  भूमि  का  वास्तविक  पता  फालतू  भूमि  देने  के  लिए  पात्र  व्यक्तियों  की  श्रेणियों  का

 निर्धारण  करने  कौर  ऐसी  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  फालतू  भूमि  का  वास्तविक  वितरण  शादी  करने  में

 भी  समय  लगता  है  ।

 महाराष्ट्र  के  अधिकतम  सीमा  के  विधेयक  को  अभी  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई
 +  ,  if  27.0  महत्वपूर्ण  मामलों  में  यह  विधेयक  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  से  अलग  महाराष्ट्र

 सरकार  के  सहयोग  से  इस  विधेयक  की  आवश्यक  जांच  की  जा  रही  ताकि  इसे  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों
 के  भ्रनुरूप  बनाया  जा

 सकें
 ।

 तमिलनाडु  के  जोत  की  अधिकतम  सीमा  के  कानून  राष्ट्रीय

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करने  से  पहले  संशोधित  किये  गये  थे  ।  इस  कानून  में  समय-समय  पर  श्र

 संशोधन किये  जा  रहे  इसमें  से  भ्रधिकांश  संशोधनों  को  राष्ट्रपति की  स्वीकृति  मिल  गई  है  ।

 हालत  भूमि  का  वितरण

 050.  श्री  भोगेन्द्र  झा
 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 भूमिहीन  किसानों  ate  हरिजनों  में  वितरण  हेतु  राज्यों में  कुल  कितनी  फालतू  कमी

 लब्ध  कौर

 फालतू  कमी  के  वितरण
 का

 राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 कृषि  कौर  लिखाई  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 प्रभु दास

 :  ate  राज्यों  के  अनन्तिम

 अनुमानों के  अनुसार  जोत  की
 अधिकतम  सीम FAUADI  धरा  [  संबंधी  संशोधित  कानूनों  के  क्रियान्वित  होने  पर

 40,61,000  एकड़  भूमि  के  उपलब्ध  होने  की  संभावना  तै  |
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 अला  लित  Answers
 Novemte,  18;  1974

 Ss
 2.  जोत  की  after

 सीमा  संबंधी  कानूनों  में  लगभग  पूरे  देश  में  हाल  ही  मैं  किए  गए  संशोधनों
 े

 बहले  लागू  a eT ai afaanan  सीमा  संबंधी  कनूत  के  आधार  oe  क  कहू  लि  et  एक्षेत्र में  से  राज्यों

 द्वारा  वितरित  की  गई  भूमि  का  ब्यौरा  नीचे  तालिका  में  दिया  war  है

 राज्य  वितरित  गया  अधिशेष  क्षेत्र  (ear  एकड़ों
 काए ाुतल्‍यस्‍यल्‍स्‍ए। एएए ए लए ए एएएयक्‍ग एलाय आ ० अथ णण० ००० वय कल SL  SP

 अ्रान्ध्य  प्रदेश  0.872

 11

 बिहार  797

 36  84

 हरियाणा  65

 हिमाचल  प्रदेश  0.  2927  राज्य  में  विलय  fat  गये  क्षेत्रों

 जम्म व  कश्मीर  450

 मध्य  प्रदेश  21

 महा  राष्ट्  59*  इसन  से  S44,  54.  एकड़  क्षत  ि

 महाराष्ट  राज्य  फार्म  निगम  at  नियतन

 किया  गया  था  ।

 पंजाब  क्षेत्र
 64

 27.4

 36  943

 उत्तर  प्रदेश  202

 पश्चिमी  बंगाल  445

 TON

 3.  संशोधित  भ्र धिक तम  जोत  की  सीमा  के  कानूनों  के  क्रियान्वयन  के  फ़रा स्वरूप  Tesi  tie  at.

 वितरित  किया  गया  क्षेत्र  नीचे  की  तालिका  में  दिया  गया

 हजार  एकड़ों  में

 ee  ee

 राज्य  wa  तक  लिया  गया  अब  तक  वितरित

 aa  किया  गया  क्षेत्र

 i  ag  नणयलयणएयथयथ  णाणथयण  णाणणथयणाणथयणाथयणाायाएयल्‍ुएयएस्‍यगएयणल्‍ए।ल्‍एल्‍ए?ल्‍ल्‍।एयगएएयल्‍एएल्‍एयएयएस्‍एਂ

 केरल  12,66  1.932

 तमिलनाडु  23.66  1.59

 पश्चिम
 बंगाल  21.  9G  8  429

 30-6-74  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  की  प्रगति  रिपोर्ट  के  भ्रनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  5  एकड़

 भूमि  ली  गई  वितरित  की  गई  ।
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 लिखित  उत्तर 27  1896  )
 ee

 वनों का  आरक्षण

 wer  fe  fearé  मंत्री  यह 957.  श्री  नारायण  bff  पराशर :  क्या  है... क  शौर  इलियाश  सना  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  के  संरक्षण  तथा  वन

 at  उनके  संसाधनों  के  झ  उपयोग  के  लियें  सरकार  ने  एक  नई  राष्ट्रीय  वतन  नीति  बनाई  है

 कौर

 यदि  @  संशोधित  नीति  की  मथ्य  बातें  क्या  ate  इसकी  घोषणा  क्त्र  तक

 को  जायेगी ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (att  प्रभु  दास  मंत्रालय ने  नई

 राष्ट्रीय  बत  नीति  का  प्रारूप  तेयार  कर  है  ake  उसे  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 परिचालित

 में  निर्णय कर  दिया  है  ।  केन्द्रीय  वानिकी  ate  ने  14  शौर  15  1974 को  हुई  ग्लानि  बैठक

 किया है  कि  राष्ट्रीय  वन  नीति  के  संकल्प  जो  प्रारूप  परिचालित  किया  गया  उसका  scent

 पूर्वक  करने  की  DTT HT  है  जो  कि  बोझ  की  बेठक  के  दौरान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए
 बोर्ड  ने  सिफारिश  की  है  कि  प्रारूप  में  श्रावश्यकतानसार  उपयवत  संशोधन  करने  के  जिये  अ्रध्यक्ष  संशोधित

 राष्ट्रीय  वन  नीति  के  प्रारूप  की  छानबीन  करने  के  लिये  तकनीकी  विशेषज्ञों  और  राज्यों  के  वन  मंत्रियों

 की  उप-समिति का  गठन  करे

 ars  ने  ata  सिफारिश  की  है  कि  संशोधित  वत  नीति  तेयार  रते  नसब  उप  समिति  निम्नलिखित

 मागंदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखे

 (1)  प्रायः  कोई  पेड़  तब  तक  न  गिराया  जाये  wa  तक  fe  उसके  स्थान  पर  कोई  दूसरा  पौधा

 न  लगाया  जाए  are  नये  पौधों  की  उचित  ढंग  से  देख-रेख की  जाए

 (
 2  वानिकी  a  कृषि  के  बीच  समन्वय  स्थापित

 ayo
 हग  ।  चाहिये ।  ऐसा  होते  से  वनों  का  कृषि

 ata  परिवर्तन  करना  रुक॑  जयेगा ।

 (3)  लोगों  को  वनों  के  संरक्षण  और  विकास  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेना  चाहिए

 (4)  सड़कों  के  किनारे  नहरों  के  रेलवे  लाइनों  के  साथ-साथ  ale  कपारो  के  खेतों  की

 मेंडों पर पर  ate  बांधों  पर  बड़े  पैमाने  पर  जल्दी  उ  वाली  किस्मों  का  qa  रोपण  होना

 चाहिये

 (  )  बन  dat  में  र  उनके  द्रास  पास  रहते  वाले  प्रा दिवा सियों  के  हितों  की  ठीक  प्रकार  से

 रक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  वन-विभागों  को  ग्रा दि वासियों  के  कल्याण  संबंधी  क्रिया  कलापों

 की  भी  देख  भाल  करनी  चाहिये  ।

 उपयुक्त  उप-संप्रत्ति  के  गठन  की  तारीख  से  दो  माह  की  अवधि  के  अन्दर  नई  राष्ट्रीय  वन  नीति

 के  प्रारूप  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा ।
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 Written  Answers

 wee  थ  Kartika  27,
 1896

 aks)

 लाल  को  कसो
 के  बारे  में  मंत्री  का

 958.  समर  गुह  कृषि  भोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  उन्होंने  सावंजनिक  रूप  से  कहा  है  कि  देश  में  ava  की  कमी  बनावटी

 यदि  तो  at  1974  के  दौरान  विभिन्न  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  ae  बाजार  में  उन  की

 उपलब्धता  का  वास्तविक  अनुमान  क्या  है  ;

 ड
 देश  के  विभिन्न भागों  में  भुखमरी  के  समाचारों के  क्यां  कारण  कौर q

 खाद्य  की  कथित  बनावटी  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 अथवा  करने  का  विचार  wake  अब  तक  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्रष्णासाहेब पी  ०  :  झ्र

 केन्द्रीय  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  ने  बताया  था  कि  व्यापारियों  झर  बड़े  किसानों  द्वारा  स्टाक  को  रोक  लेना  भी  एक

 प्रमुख  कारण  है  जिससे  देश  को  खाद्यान्नों  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  भारत  सरकार  राज्य

 सरकारों  पर  बराबर  जोर  देती  रही  है  कि  वे  नियंत्रण  संबंधी  विभिन्न  प्रदेशों  को  करायी  से  नगु  करें

 जमाखोरों  तथा  काला  बीमारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  भारत  सुरक्षा  area

 तथा  अवश्यक  वस्तु  1955  के  उपबन्धों  का  इस्तेमाल  करें  ।  राज्य  केन्द्रीय  सरकारें

 व्यापारियों  झर  aq  व्यक्तियों  द्वारा  जमाखोरी  करने  की  किसी  पर  कड़ी  निगरानी  रखे  हुए

 इस  कार्यवाही  का  मंडी  में  खाद्य-पदार्थों  की  उपलब्धता  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  1974-75 के  लिए

 विभिन्न  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  अनुमानों  को  चालू  कृषि  वर्ष  के  wea  तक  ही  पता  चला  गाएगा

 1974  के  लिए  कुल  के  अनमन १  ग्राम  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1973-74  में  1036  लाख

 मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  अ्रनुमानित  उत्पादन  होगा  जबकि  1972-73  के  दौरान  970  लख  मीटरी  टन

 का  उत्पादन  हुआ  था  ।  किसी  राज्य  सरकार  से  भुखमरी  से  मृत्यु  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 है  ।

 पटसन  के  उत्पादन में  कमी

 959.  श्री  माधुर्य  हवलदार  :  क्या  कृषि  ak  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wa  वर्ष  की  तुलना  में  पटसन  के  उत्पादन  में  40  प्रतिशत कमी  हुई

 (a)  यदि  तो  क्या  ऐसा  पटसन  के  मूल्य  में  कमी  होने  के  कारण  है  जिससे  पटसन

 उत्पादक  निरोत्साहित  हुये  भ्रमणा  बड़े  उत्पादकों  को  कम  मूल्य  पर  भारी  मात्रा  में  पटसन  खरीदने  में

 सहायता  देने  के  लिये  भारतीय  पटसन  निगम  की  कम  खरीद  को  छुपाने  के  लिये  कम  उत्पादन  दिखाया

 और जा  रहा

 अगले  ag  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देते  के  लिये  सरकार  ने  कार्यवाही  करने  का  विचार

 किया  है
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास
 :  कौर  इंस  वर्ष  aa  दं  राध

 जूट के  उत्पादन  के  अंतिम  waar  at  प्राप्त  नहीं  हुये  फिर  भी  उपलब्ध  जानकारी के  अनुसार

 1973-74  की  तुलना  में  1974-75  के  slut  जूट  को  बुवाई  के  क्षेत्र  में  कमी  होते  की  सूचना  मिली
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 ee

 जूट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  laa,  नज  1975-76
 के

 दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के

 रूप  में  सघन  जूट/मेस्ता  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन  निदा  जिलों  में  जहां

 सुनिश्चित  रूप  से  वर्षा  होती  है  या  सिंचाई  सुविधायें  मौजूद  वहां  जूट  ate  टेस्टों  के  लिए  सघन

 विकास  उपायों  द्वारा  संकेन्द्रित  क्षेत्रीय  दृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रस्ताव

 का  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद

 960.  कुमारों  कमला  कुमारी :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 कया  सरकार  तुलसीकृत  का  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  भ्रनुवाद  कराने

 का  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  कीमत-किस  भाषा  में  इसका  अनुवाद  किया

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  ढो  ody  ०  :

 शर  :  रामचरितमानस  का  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  sara  तैयार  करने  का  कोई  विशिष्ट

 प्रस्ताव  है  क्योंकि  विभिन्न  क्षेत्रीय  भाषियों  में  काफी  संख्या  में  भ्रनुवाद  पहले  से  ही  उपलब्ध

 सरकार  का  इरादा  > दा  fe  न

 (1)  देश  तथा  विदेश  की  विभिन्न  संस्थानों  को  भेजने  के  लिये  उच्च  कोटि  के  उपलब्ध  अनुवादों

 की  काफी  संख्या  में  प्रतियां  खरीदी

 (11)  जहां  बाजार  में  ऐसे  were  उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां  प्रकाशकों  के  साथ  saa  शर्तें  तय

 करके  अच्छे  अनुवादों  के  संस्करणों  के  मुद्रण

 '
 (11)  उच्च  कोटि  के  ऐसे  अनुवादों  का  प्रकाशन  कार्य  शुरू  करना  जो  wat  तक  प्रकाशित  At

 x
 ey  e हैं  ।

 बिहार के  पालामाऊ  जिने  में  का  खोदा  जाना

 961.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  पालामाऊ  जिले  के  प्रत्येक  गांव  तथा  विशेषकर इस  ज

 अकाल  को  स्थिति  वाले  खंडों  में  केन्द्रीय  सहायता  से  कन  से  कम  पांच  बड़े  कीं  खोदने के  लिये  एक  विशेष

 योजना  आरम्भ  करने  का  आर

 मदि  तो  इस  जिले  का  कृषि  सम्बन्धी  विकास  जहां  राज्य  सरकार  यद  कामे

 नहीं  कर  पाई  है  :  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज ai):  बिहार के

 जिले  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लिया  गया  है  ।  पांचवीं  योजना  at

 के  दौरान  इस  eran  के  केन्द्र  इस  जिले  के  लिये  3  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  थी

 योजना  के  अपने  संसाधनों  से  इतनी  ही  धनराशि  इस  प्रकार  पांचवीं  योजना  की  wale  के  दौरान

 पालामांऊ  जिला  के  लिये  6  करोड़  रु०  की  राशि  उपलब्ध  राज्य  सरकार ने  कार्यक्रम  के
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 pans  are  42s  टि

 ड अन्तग त  लगभग  609  06  लाख  रु०  की  लागत  से  a पांचवीं  योजना  की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की

 जिसमें  से  सिचाई  की  योजनायें के  लिये  317.74  लाख  रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  प्रस्तावित

 सिंचाई  योजना  के  ग्रन्थित  भंडारण  एवं  उठाऊ  सिचाई  भ्रन्त््राह्दी कूचों  तथा  बड़ें  व्यास  के

 gat  का  निर्माण  करना  शामिल  240  लाख  ६०  की  लागत A  1200  बड़े  ब्यास/ग्रन्तर्ग्ाट्टी

 ga  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही  हैऔर  इस  के  लिखें

 भारत  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  होनी

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सिचाई  योजनाएं

 962.  कुमारों कमला  कुमारों  क्या  कृषि  जार  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 TATA  aver  faare  ल  s  गारद  aa  में  सारा
 को

 में  flee  ser

 कितनी  ate  कौन-कौन सी  atk

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  नई  सिचाई  योजना  प्रारम्भ  की

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  केदारनाथ  faz)  बिहार  क॑  नादा  नागपुर

 कोई  केन्द्रीय  सिंचाई  परियोजना  नहीं

 इस  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सिंचाई  परियोजना  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं

 Fall  in  Water  Level  in  Bhakra  Dam

 954.  Siri  Shiy  Kamar  Shastri  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  the  level  of  water  in  the  Bhakra  D.:m  falls  down  every  year;

 (b}  whether  the  production  of  power  declines  as  a  result  of  this  and  water  for  irri-

 gation  is  also  not  available  in  the  required  quantity;

 (c)  if  59,  waether  Govern  n2nt  hav2  thought  of  any  solution  for  this  problem  and

 (d)  if  so,  the  nature  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  K.N.  Singh):

 (a)  and  (b)  Filling  of  the  Bhakra  Reservoir  takes  place  mostly  during  Monsoon  months  and

 the  waters  thus  stored,  together  with  the  in-flows  obtained,  are  utilised  during  the  rest

 of  the  year,  resulting  in  progressive  fall  of  reservoir  level  till  the  reservoir  starts  filling

 again  during  the  following  season  This  annua!  cyclic  operation  of  the  reservoir  is  taken

 into  account  while  planning  irrigation  releases  and  power  generation  However,  actual

 production  of  power  and  availability  of  water  for  irrigation  depend  on  the  extent  of  storage

 echieved  during  the  filling  period  (June-September)  and  the  river  in-flows  during  the

 depletion  period  (October-May)  which  vary  year  to  year

 (c)  and  (d)  Do  not  arise
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 1896  )
 ee  न्  ना

 मिनट  मनीਂ  शोषक  के  श्रम्तगंत  समाचार

 ५65  शो  स्योतिमंय  qq:

 मौलाना  इसहाक  सम्भालो :

 an  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 wat  उनका  ध्यान  25  1974  के  नई  दिल  से  प्रकाशित होने  दैनिक

 ara  मं  शुगर  वेगास  मिनट  मनी ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  गौर

 इस  पर  सरकार  की  अया  प्रतिक्रिया

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  ह

 ste  निस्संदेह पहली  अगस्त  कौर
 18  1974

 के
 बीच  खुले  बाजार

 में  चोरी
 के

 नृत्यों  में  विधि  हुई  चीनी  के  खुले  बाजार  के  समय  समय  पर  चल  रही  बाजार

 मनोवृत्ति  द्वारा  प्रभावित  होते  वर्ष
 के

 उस  समय  के  प्रत्याशित
 रिकार्ड

 चीनी  उत्पादन  के  संदर्भ

 में  जनवरी  1974  तक  प्रति माह  2.  05  लाख मी०  टन  चीनी  की  निर्मिति  बनाये रखने  के  बाद

 सरकार  को  जून  से  आगे  मासिक  निर्मिति  में  भारी  कमी  करनी  पड़ी  थी  क्योंकि  उत्पादन  प्रत्याशित  स्तर

 से  गिर  गया  ate  इसलिये  कि  विश्व  के  बाजारों  में  चल  रहे  ऊंचे  मूल्यों  का  पुरा  लाभ  उठाने  हुये  अत्यन्त

 आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिये  पहले  निर्धारित  5  लाख  मी०  टन  के  लक्ष्य  तक  चीनी  निर्यात  को

 बनाये  रखा  जा  सके  ।  जून  में  मासिक  नियुक्ति  2.8  लाख  मी०  टन  थी  कौर  जुलाई  से  ७५  2.  6  लाख

 म ०  टन  प्रति माह  कर  दी  गई  इससे  कमी  की  मनोभावना  पैदा  हुई  और  यह  कमी  त्यौहार  के  मौसम

 में  शौर  भी  बढ  19  1974  को  घोषित  50.000  मी०  टन  मुक्त  बिक्री की  चीनी  की

 झतिरिवत  मिर्मक्ति  का  खुल  बाजार  में  चीनी  के  मूल्यों  को  नीचे  लाने  में  प्रभाव  पड़ा  यदि

 बह  झ्रतिरिबत  निर्मिति  पहल  की  गई  होती  तो  त्यौहारों  की  वास्तविक  अवधि  में  इसका  फायदा  नहीं  होता  ।

 उद्योग  कौर  व्यापारी  दोनों  भी  इस  स्थिति  का  अ्रनुचित  लाभ  उठाते  लेकिन  यह  कहना  बहुत  कठिन

 fe  इस  लाम  में  उद्योग  का  कितना  शेयर

 बज  1971-72  कौर  1973-74  के  दौरान  अनाज का

 S66  ot  जयोतिमंय  ag  :

 at  कुमार  साहा

 व्या  कृषि  ak  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बर्ष  1971-72  से  1973-74  तक  वर्षवार  अनाजों  का  कुल  कितना  उत्पादन  तथा  आयात

 किया

 चालू  वर्ष  4

 बर्ष  1972  से  1974 तक  प्रति  वर्ष  प्रति  प्रति  व्यक्ति  कितने  कितने  ग्राम  अनाज

 उपलब्धता रही
 x @)

 वर्ष  1972 से  1974  तक  केन्द्रीय तथा  राज्य  सरकारों  के  पास  वर्षवार  कुल  कितना  कितना

 भंडार रहा
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 धम  Se

 (=)  वर्ष  1972  1979  awe  कया  से  weed  &  Ge  af  भाग  सोता  feat

 अनाज  सरकारी  वितरण  प्रणाली
 i  हन +  माध्यम से  ater  atk

 रक्षित  भंडार  की  स्थिति  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 waar  यदि  art
 रह  हैं  RVR  कदम  उठाये  गये  हैं  तो  वे  बया

 कृषि  ott  सिखाई  मंत्रालय में  राज्य  संतरी  श्रष्णासाहिव  पी०

 ses

 अनाजों का  कल  भ्र ना जों का  कुल

 उत्पादन (  लाख  आयात

 मीटरी टन  में  )  मीटरी टन  #)

 ee क  —e  हन ब  क  व

 1971-72  941  18.57

 1972-73  87)  6.97

 1973-74  |  939  43.9

 नगण Se  ee  te et

 1974-75  में  श्रनाजों  के  उत्पादन  के  पक्के  श्रीमान  चालू  कृषि  की  समाप्ति  ग्रसित

 1975  में  किसी  समय  उपलब्ध  होते  की  सभा  >  |

 जहां  तक  ग्रामीणों  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  खाद्यान्नों  के  आयात  की  आवश्यकता के  बारे  में

 स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती  है  ara  के  लिये  समची  अधिकृत  माता  ware

 यथा  wrayer  सीमा  तक  विदेशों  से  खरीदारी  की  जा  रही  है  ताकि  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  बनाये

 रखा सके  ।

 अनाजों की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  प्रति  नीचे  दी  जाती  है

 ry a  ee
 c

 क्ष  उपलब्धता

 1971-72  420.3

 1972-73  383.0

 1973-74  उपलब्ध  नहा  |

 i  शेरे  एएएएल्‍एसल्‍ए।इश  पिन

 के  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  a  राज्य  सरकारों  के  पास  अथ  शेष  स्टाक  इस

 प्रकार है
 ee

 लाख  मीटरी टन  में
 I oe  Ce

 1972  79

 34 1973

 1974  29

 Soo  He  प  अथ
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 1972  और  1973  के  दौरान  सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  a  की  असत

 मासिक  निर्मिति  8.0  73  लाख  श्र  9.  50  are  मोटरी  टन  थी  ।  जनवरी  से  सितम्बर  तक  मास वार

 करत
 का  सॉस  नोच  दिना  जाता

 ह
 मे  आग  हैं  सार  बारें  संशोधन

 हो
 सकता  है  :--

 महीना  लाख  मीटरी टन  में
 का  गिला ee  ae  हि  Se ि ्  ह  en as  ae  os

 असीरी  96

 8  5

 9

 अप्रैल  8  92

 8  51

 जन  30

 जलाई  10

 ग्रस्त  8  77

 सितम्बर  9.29

 मी

 —  तेज  कर  शहरों  यथा  अ्रावश्यक  मात्रा  में  ग्रा यात  कर  स्टाक  की  wren  करते  की

 कोशिश  की  जा  रही

 बेकरियों  को  सप्लाई
 क्यां

 गया  घाटा

 967.  wt  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  1971  के  पुरे  देश  की  बेकरियों  को  सप्लाई  किये

 गये  we  क्रि  कुल  मात्रा  कया
 कौर

 जनवरी  से  1974  के  इस  कुल  मात्रा  में  ब्रिटानिया  बिस्कुट

 कम्पनी  के  एककों  तथा  प्रत्य  मुख्य  उत्पादक  एककों  में  से  प्रत्येक  एकक  का  हिस्सा  क्या  है  ?

 कृषि  भोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णगासाहिब  पो०  :  श्र  (

 सुचना  एकत्रित  को  जा  रही  है  प्रौर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जागेगी  ।

 दिल्‍ली  में  निमित  किए  गए  फ्लैटों  को  संख्या

 968.  शो  ज्योति मंज  क्या  निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1974  को  सम्पदा  निदेशक  के  नियंत्रण  में  प्रत्येक  टाइप  के  कुल  कितने  क्लेट

 थ

 1972  से  swat  दिल्‍ली  में  प्रत्येक  टाइप  के  कुल  कितने  फ्लैट  निमित  किये  भोर

 दिल्ली  में  वर्ग वार  केन्द्रीयਂ  सरकार  के  कुल  कितने  कर्मचारी  हैं  जिन्हें  श्रीवास  प्रदान  किया

 गया  है  सनौर  ब  1972,  1973  शर  1974  में  कुल  कितने  कर्मचारी  प्रतीक्षा  सूची  में
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 ना

 निर्माण  sie  ग्रा वास  मंत्रालय  मर्द  मंत्री  stew  (=)  weet  निदेशालय

 रित

 ा  ए  ए  कर  अ

 लिक

 ह  हासिल

 हैं  जो  अन्य  विभागों  के  सुपुर्दे  किये  हैं  तक  एककों
 की  संख्या  इस  प्रकार

 एककों  की  संख्या

 13,206

 II  15,316

 Hil  5,063

 IV  4,975

 1,803

 VI  550

 Vil  121

 Vill  21

 ना सूचना  इस  प्रकार

 टाइप  ह  निमित  मकानों  की  संख्या

 ना  ना  गल  गर

 1971-72  1972-73  1973-74

 (31-71974 तक  )
 er  ee

 I  क  19

 क  344  160

 Hil  88  64  224 a

 232  96  $0 IV
 en  ata  ee

 (77)
 व्लंगाल  आवंटन  अवधि  के  जो

 1-9:1972  को
 आरम्भ

 हुई
 ua,

 आवेदन  पत्र  सीमित

 आधार  पर  आमंत्रित किये  गये गये  वर्षवार  सांख्यकीय  अकड़  नहीं  रखे  जाते  लेकिन  एक  grace  अवधि

 विशेष  के  बारे  में  रखे  जाते
 ॥  1-9-1972  स  31-10-1974  तक  आबंटन  के  बारे  सें  स्थिति

 लिखित  हैं

 उन
 अधिकारियों  की  संख्या  जिनहें  दिये  गये  प्रतीक्षा

 सूची  में
 अधिकारियों

 की
 संख्या पन  ध

 13,206  3,416

 | है|  15,316  7,363

 If  5,063  1,486

 IV  4,975  2,527

 1,803  590

 VI  550  118

 Vil  121  268

 Vill  21  74

 eae
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 aga  oferaré  Get  से  भारत  का  परत

 969.  को  बीरेन  संगति  :

 श्री  बो०  के०  are  चौधरी  .

 डा०  कर्ण  fag

 श्री  एस०  कार  वाणी  :

 चला  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  की  विशालता  को  देखते  हुये  तेहरान  में  हुये  एशियाई  खेलों  में  भारत  का  प्रदर्शन
 a. अच्छा  नहीं  रह  @)

 क्या  तेहरान  के  लिये  रवाना  हुये  भारतीय  खिलाड़ियों  के  दल  के  साथ  शिक्षा  ate  समाज

 कल्याण  मंत्रालय के  उपमंत्री  भी  गये  5...

 क्या  उन्होंन  कोई  खेलों  का  तथा  उनमें  भारतीय  प्रदर्शन  विश्लेषणात्मक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किया  है  कौर  क्या  उन्नति  ale  सुधार  के  जिये  कोई  रचनात्मक  सुझाव  दिये

 शिक्षा  ate  समाज  warn  मंत्रालय  में  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मंत्रों  विद  ८

 तेहरान  एशियाई  बनों  में  कुन  मिलाकर  पदक  को  frat  पिछने  दो  एशियाई  से  बेहतर  रहो

 तथापि  सरकार  को  यड़  ग्रसित  है  कि  कुद  तनों  में  rea  ar
 न  को  पर्याप्त  गुंजाइश

 >
 ठ  !

 gi

 रिपोर्ट  को  श्रुति  रूप  दिया  जा  रदा

 Flood  Relief  Scheme  for  Bihar

 970.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to
 state:

 (a)  wasther  90  per  cent  Kuchha  houses,  about  95  per  cent  houses  made  on  1211

 and  10--15  per  cent  pucca  houses  collapsed  completely  in  North  Bihar  due  to  heavy
 floods  and  rains  this  year  i.e.  in  1974;  and

 (b)  if  so,  any  scheme  being  formulated  by  Government  for  their  help  ?

 Th2  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  &  Housing  (Shri  Mohan  Dharia):

 (a)  The  information  is  not  available  and  is  being  collected.

 available  with  the  Ministry  of  Works (b)  According  to  the  information

 and  Housing,  Life  Insurance  Corporation  have  offered  to  the  Government  of  Bihar  in

 October,  1974  a  special  loan  of  Rs.  1.5  crores  to  be  utilised  exclusiv:ly  for  building  aad

 or  reaziciag  aid  reconstructing  ihe  houses  destroyed  or  damaged  by  recent  floods

 Bihar.
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 Safeguards  of  Farmers’  interests  by  WUE Price  Commissiou

 971.  Shri  Bibhuti  Mishra;  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  no  member  of  the  Agricultural  Prices  Commission  represents  the  interests

 of  farmers;

 (b)  if  so.  whether  Government  has  been  neglecting  the  intere:ts  of  farmers;  and

 (c)  if  so.  whether  Government  propose  to  include  two  representatives  by  election

 from  Lok  Sabha  in  the  aforesaid  Cominission  who  will  safeguard  the  interests  of  farmers  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Miuistry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhu  Das

 Patel):  (a)  to  (c)  As  per  terms  of  reference,  of  the  Agricultural  Prices  Commission,  the

 Commission  has,  while  advising  the  Government  on  price  policy  relating  to  agticultural

 commodities,  to  take  into  account,  iter-alia,  the  interests  of  the  producer  as  well  as  the

 consumer.  It  may  be  added  in  this  regard  that  the  Government  have  constituted  a  Panel

 of  Farmers  to  advise  the  Agricultural  Prices  Commission;  two  members  each  from  the

 Lok  Sabha  and  the  Rajya  Sabha  are  members  of  this  Panel.

 Rabi  Campaign  in  Bihar

 72.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Shri  Hari  Kishore  Singh:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state:

 ()  whether  the  Bihar  Government  have  decided  to  launch  a  ‘Rabi  campaign’  for

 growing  more  food;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  whether  the  State  Government  have  asked  for  any  type  of  assistance  from  the

 Centre  in  order  to  meke  this  campaign  a  success;  and  if  so,  the  quantum  of  help  asked

 for  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhu  Das

 Patel):  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  To  make  up  the  loss  caused  to  the  and

 crops  by  floods  and  drought  during  the  kharif  season,  the  Government  of  Bihar  have

 launched  an  intensive  rabi  production  drive.  It  has  been  planned  to  increase  the  total

 area  under  wheat  fiom  about  15.78  lakh  hectares  in  1973-74  to  23.5  lakh  hectares  in

 1974-75,  out  of  which  20  lakh  hectares  would  be  under  the  high  yielding  varieties.  In

 addition,  60,000  hectares  would  be  put  under  maize  and  the  area  under  sweet  potato,

 lentil  and  mustard  is  also  proposed  to  be  increased  appreciably.

 (c)  The  State  Government  intimated  their  credit  quirements  of  Rs.  20  crores  for

 supporting  the  rati  programme.  However,  the  Central  Team  which  visited  the  State

 recommended  a  short-term:  loan  of  Rs.  7  crores  for  meeting  the  requirements  of  seeds

 This  amount  of  Rs.  7 fertilisers  and  pesticides  for  the  enhanced  rabi  programme.

 crores  has  already  been  released  to  the  State  Government.  In  addition  the  State  Govern-

 ment  wes  also  assisted  in  getting  the  requisite  quantities  of  seeds  particularly  of  wheat

 and  maize.
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 Next  Whip's  Confereace

 973.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Parliamen  tory aE र  Affairs  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  the  Eighth  All  India  Whips’  Conference  held  in  Bohpal  in  1972  had

 decided  to  hold  the  ninth  Conference  in  1973  in  Kashmir;

 (b)  if  so,  the  reasons  w.y  the  said  ninth  Conference  could  not  be  held  so  far;  and

 (c)  wien  and  where  the  ninth  whips’  Conference  15  proposed  to  be  held  ?

 Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (K.  Raghu  Ramaiah):

 (a)  to  (८)  At  the  8th  All  Inaia  Whips’  Conference,  held  in  Bhopal  in  1972,  an  invitation

 was  extended  by  the  Govt.  Chicf  Whip  in  Jammu  &  Kashmir  Legislature  to  hold  the  next

 Whips’  Conference  at  Srinagar.  Tn  invitation  was  accepted  by  the  conference,  subject
 to  the  convenience  of  the  State  Government.  There  was  no  decision  regarding  the  year

 in  which  it  should  be  held.  In  view  of  the  acute  financial  stringency  through  which  the

 country 1५  passing  al  present,  it  is  not  proposed  to  hold  the  9th  All  India  Whips’  Conference

 during  the  current  financial  year.

 उड़ीसा  के  लिए  अतिरिक्त गेहूं

 974.  at  वीरामणि  पाण प्र हों  :  क्य  कृषि  शौर  विवाद  मंत्री  यट  बताने  को  कया  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सितम्बर  शर  अक्तूबर

 1974  में  गेहूं  की  अतिरिक्त  मात्रा  देने  ar  अनुरोध  किया  ब्र

 तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  ake  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  श्रष्णासाहेब  पी०  :  जी

 गेहूं  का  जुलाई  ate  1974  के  लिए  8,000 मी  ०टन  प्रति

 माह  को  बढ़ाकर  सितम्बर  के  लिए  16,000  मी०टन  शर  अक्तूबर  के  लिए  20,000  मी०
 टन

 कर
 दिया  गया  था  ।  sh  श्र  भी  बढ़ाकर  1974  के  लिए  25,000  मी०  मत  कर  दिया

 गया  था  |

 975.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  ad  कृषकों  को  उर्वरक  के  लिए  ऋण  देने  हेतु  विभिन्न

 राज्यों  को  सहकारी  संस्थानों  को  400  करोड  wrt  दिये  थ े:

 गत  वर्ष  इस  ae  के  लिए  उड़ीसा  में  सहकारी  संस्थानों
 को  कितनी  राशि  दी

 गई

 थी  ak  चालू  वर्ष
 में  उनको  कितनी  राशि  देने  का  विचार  शौर

 कया  सरकार  को  यह  पता  चला  हैं  के  उड़ीसा  में  सहकारी  संस्थापकों  के  पास  इस  समय
 40  करोड़  रुपये  की  कीमत  का  उवंरक  भंडार
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 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  cet  मंत्री  (art  मवा  भारत  सरकार  ने

 aq  1973-74  र  1974-75  में  सहकारी  सोसाइटियों को  उर्वरकों  के  लिए  ऋण  नहीं  -  दिये हैं  ।
 भारत  सरकार  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  जिनमें  उर्वरक  भी  शामिल  के

 के  लिए  वर्ष  73-74  में  53.9352  करोड़  रुपये  श्र  वर्ष  74-75  (31  10-74  में  56.29

 करोड़  रुपये  के  अल्पकालीन  ऋण  मंजर  किये

 भारत  सरकार  द्वारा  ad  1973-74  और  1974-75  में  उडीसा  में  सहकारी  सोसाइटी

 टियों  को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  भारत  सरकार  ने  उडीसा  राज्य  सरकार  वर्ष  1973-74

 att  1974-75  (31-10-7405)  में  कृषि  जिनमें  उर्वरक  भी  शामिल  के  लिए  क्रमश

 1.50  करोड़  रुपये  3.31  करोड़  रुपये  के  अल्पकालीन  ऋण  मंजर  किये

 उड़ीसा  राज्ये  सहकारी  क्रय-विक्रय  फैडरेशन  के  पास  31  wea  1974  को  14.92

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  उर्वरकों  का  भण्डार था  ।

 Takeover  of  Wholesale  Trade  for  Wheat  in  States

 976.  Shri  Shiikrishta  Agtawal:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 oleased  to  state

 (a)  whether  Punjab  Government  have  taken  decision  to  do  away  with  the  wholesale

 trade  in  private  sectot  of  wheat  and  bring  it  into  the  public  sector

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor:  and

 (c)  the  reaction  of  other  States  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Annasaheb

 P.  Shinde):  (a)  and  (b)  With  the  prior  concurrence  of  the  Government  of  India  the

 Government  of  Punjab  have  amended  the  Punjab  Wheat  Dealers’  Licennsing  and  Price

 Control  Order,1973  to  fix  a  maximum  stock  limit  of  100  quintals  for  old  dealers  in  wheat

 This  was  mi3idered  necessary  for  ch  king  the  various  mal-practices  which  were  being

 nduldged  in  by  the  traders

 (c)  Does  not  arise

 बाढ़  जल-ठहराव  को  समस्याओं a  लिए  कार्यवाही

 977.  श्री  रामशेवर  प्रसाद  fag

 श्री  मोहन  स्वरूप

 क्या  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 हैप  समाचार  पत्रों  में  हाल  हो क्या  सरकार  का  ध्यान  हिट्स  15  हेक्टयर  शिक्षक

 में  छपे  समाचार  की  पोर  दिलाया गया  है  जिसमें  यह  उल्लेख है  कि  बलों  और  जल-ठहराव के  खतरे

 से  निपटने  के  लिए  भारत  को  30  वर्ष  के  भीतर  30,000  करोड  रुपये  से  50,000  करोड़ रुपये  तक

 की  राशि  खच  करनी  पड़ेगी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  समाचार का  अ्रध्ययत  कर  लिया है  ;  सर

 art सें क  दी  दे  ant  ofa  किया A  नाता  नान  eat  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही
 n

 तो  केन्द्रीय  सरकार की  इस

 की  जायेगी  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  संती  शाह  नवाज़  :  ot  ह

 el  |
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 2896.0  किसी

 (7)  समाचार  पत  में  हत  रिपोर्ट  के  छपने  मे  पहले  हीं  भू an fir  ale  मुदा  प्रबन्ध  की
 भारत  सरकार  के  सामने  ati  एक  समन्वित  कौर  वैज्ञानिक  दंग  से  इन  समस्याओं  का समाधान  करने

 की  दृष्टि  से  सरकार  ने  इन  समस्याओं  से  निपटते  के  लिए  एक  संस्थागत  तंत्र  की  स्थापना  का  सुझाव

 देने  हेतु  12  1975  को  सदस्य  योजना  ग्रा योग  को  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त

 की  ।  प्रारम्भिक  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1974  के  wa  में  पेश  की  जिसमें  एक  केन्द्रीय

 भूमि  उपयोग  आयोग  स्थापित  करने  को  सिफारिश  को  सरकर  ईन  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 खाद्यान्नों  पर  लेबी  लगाना

 978.  को  बे कारिया :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रस्ताव  फिया  है  कि  देश  में  फानन  सरताज  को  इकट्ठे  करते

 ह  राष्ट्रीय  स्तर  धर  खाद्यान्न  लेखों  लगायी  a

 यदि  तो  क्या  यह  लेवी  उत्पादक  स्तर  पर  लगायी  जायेगी  erat  व्यापारियों  द्वारा

 लगायी  जायेगी  ?

 कृषि  तर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  संघी  श्रण्णासाहेब  पी०  श्र

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  हैकि  चालू  खरीफ  मौसम  1974-75 में  धान  के  बारे

 में  उत्पादकों  पर  लेवी  लगाकर  ak  मिल  मालिकों  के  बारे  में  चावल  पर  लेवा  लगाकर  चावल

 को  अधिप्राप्ति  की  जानी  उत्पादकों  पर  लेवी  क्रमिक  ऑ्राधार  पर  लगायी  इसी

 मोटे  अनाजों  के  बारे  में  उत्पादकों  पर  क्रमिक  लेवी  होगी  तौर  जहां  कहीं  म्रावश्यक  समझा  जाता

 वहां  उत्पादकों पर  भी  लेवी  लगायी  जाएगी  ।

 उत्पादकों  पर  लेवी  की  मात्रा  उनको  जोत  के  भूमि  को  सिवाई  ate  उत्पादन

 ल्
 की  संभावनाओं  के  रूप  में  उनकों  जो  सुविधाएं  उपाय  Qs  पर  निर्भर

 सार्वजनिक  वितरण  पद्धति  को  चलाने  के  लिए  किसानों  पर  श्रेणीकृत  अनिवार्य  लेवी

 979.  श्री  बे कारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा  :'

 क्या  कृषि  पोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सैनिक  वितरण  पद्धति  को  ara  के  लिए  फिन्नानों  पर यदि  श्रेणी  कुल  अनिवार्य

 लेवी  लगाने  का  प्रस्ताव  भ्र ौर

 यदि  तो  मध्यम  तथा  छोटे  किसानों  पर  कितनी  लेवी  लगने  का  प्रस्ताव

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रण्णासाहेब पो  ०  :  a  राज्य

 सरकारों  कौ  सलाह  दी  गई  है  कि  खरीफ  1974-75  में  धान-चावल  की  धान  की

 उत्पादक  लेवी  a  चावल  की  मिलमालिक पर  की  संयुक्त  प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जानी

 चाहिए ।  उत्पादक से  क्रमिक  आधार पर  लेवी  जाएंगी ।  इसी  मोटे  wart के  बारे  में

 उत्पादक  पर  क्रमिक  लेवी  कौर  जहां  आवश्यक  होगा  वहां  व्यापारी  पर  लेवी  लगानी  होगी ।

 विभिन्न  राज्यों  हारा  उत्पादकों  पर  लेवी  की  मात्ना  लगाते  समय  उनकी  जोत  के
 नन

 रखा  जाता है भूमि  के  स्वरुप  उनके  पास  सिंचाई  सुविधाएं  ake  उत्पादन  की  संभावनाओं  को
 ध्यान  में
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 केन्द्रीय  विश्वविज्ञालयों पर  we  को  गई  राशि

 हनन 980.  श्री  सो ०  जनाब  |  |  2 i  समाज  weary  ज़ौर  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंग  fa:

 tan
 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  घन  मंजूर  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  विश्वविद्यालयों

 की  उपेक्षा कर  पांच  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  उदारता  बरतता  रहा  कौर

 यदि  तो
 वर्ष  1971-72  तथा  1973  में  कुल  कितना  राजस्व क  दि  |

 तथा  प्रतिबंध  पांच  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  तथा  सम्बद्ध  कालेजों  पर  कितनी राशि  खर्च  की  गई

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  (at
 ०  एस०  नुरुल

 :
 कौर  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  अयोग  1956  की  धारा  12  के  ata  विश्वविद्यालयों  की

 वित्तीय  श्रावश्यकतश्रों  की  जांच  करना  तथा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  मामले  में  उनके  अनुरक्षण

 six  विकास  दोनों के  लिए  aaa  निर्धारित  एवं  वितरित  करना  आयोग
 का

 काम
 राज्य  विश्व

 विद्यालयों  के  मामले  आयोग  विकास  अनुदानों  को  निर्धारित  atk  वितरित  करता  इसके
 अपनी  उसे  ऐसे  विश्वविद्यालयों  के  लिए  किसी  प्रकार  के  निविष्ट  कार्यकलापों  के  विकास  अर

 अनुरक्षण--दोनों  भ्रनुदानों  के  भुगतान  का  भी  अधिकार  है  ।  इन  विश्वविद्यालयों  को  अनुरक्षण

 अनुदान  को  भुगतान  उनकी  अपनी  अपनी  राज्य  सरकारों  द्वारा  जाता  है
 । PN

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  मामले  विकास  अनुदान  का  भुगतान  आयोग  द्वारा  शत  प्रतिशत

 mar  पर  किया  जाता  जबकि  राज्य  विश्वविद्यालयों  के  मले में  उनके  अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों

 बराबर  के  हिस्से  की  व्यवस्था  जाती  साथ  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  मामले  में

 मैडिकल  कालेजों  के  साथ  संलग्न  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  मैडिकल  परिसर

 विकास  शादी  के  लिए  विकास  के  खच  के  भाग  के  रूप  में  धन  की  व्यवस्था  भी  करता

 विश्वविद्यालयों  के  मामले  में  आमतौर  पर  इसकी  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  द्वारा  जाती

 है  ।

 ऊपर  बताई  गई  सांविधिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  दिए  गए  अनुदानों  की  मात्रा  राज्य  विश्वविद्यालयों  द्वार  दिए  यए

 दानों  से  कोई  तुलना  नहीं  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  कीमत

 पर  दुरुयोग  द्वारा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  अनुदान  दिए गए  पिछले तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय

 सरकार  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  द्वारा  प्राप्त  ग्रनुदान  शौर  उसके  द्वारा  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  six  दिल्ली  विश्वविद्यालयों  के  सम्बद्ध  कालेजों  को  दिए  गए  aaa  निम्नलिखित हैं
 :-
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 18  1974  लिखित  उत्तर

 —_—  क

 विश्वविद्यालय श्रतुदाः कि  आयोग  द्वारा  प्राप्त  अनुदान

 करोड़ों  में  )
 करोड़ो

 1971-72  23.09  10.38

 1972-73  27.50  10.93

 1973-74  11.58 22.49

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  तथा  दिल्लो

 विश्वविद्यालय  मतदान  आयोग  दारा  दिए  गए  अनुदान

 1971-72  1972-73  1973-74

 करोड़ों

 अलीगढ़ मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 योजनागत  1.11  1.21  0.86

 66 योजनेतर
 2.31

 2.42

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 1.25  2.13  29

 योजनेतर  3.  00  3.  10  39

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 0.82  1,10  95

 1.38  1.58  40

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  कालेज

 योजनागत  1.  63  2.38  2  48

 2.40  2.48  2  85

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 योजनागत  0.90  1.61  85

 0.20  0.19  21

 विश्व  भारती

 योजनागत  0.19  0.13  18

 83 0.70  0.72
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 शहरों  जनसंख्या  में  वद्ध

 981.  श्री  ए०  क े०  fem  :  पा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 झुग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने  वालों
 की

 den  भारत
 की  शहरी  जनसंख्या  के  एक  तिहाई

 से  भी  अधिक  है  ;  ak

 ऐसी  स्थिति का  मुकाबला  करने के  लिए  सरकार को  योजना  क्या

 निर्माण  atc  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  यह  अनुमान है  कि  गन्दी

 बस्तियों की  जनसंख्या  शहरी  जनसंख्या का  लगभग  20 से  25  प्रतिशत तक

 गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  से  संबंधित  aaa  करने  के  भारत  सरकार

 ने  1956  में  गन्दी  बस्ती  उन्मूलन  ate  सुधार  योजना  बनाई  जिसके  प्रतिशत  राज्य  सरकारों

 को  गन्दो  बस्तियों  के  सुधार  तथा  उन्मूलन  कार्यों  के  लिए  aaa  तथा  ऋण  दिए  जा  रहे  थे
 ॥

 इस  योजना को  1  1969  से  राज्य
 क्षेत्र  में  हस्तांतरित  कर  गया  था

 wet  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  एक  अन्य  केन्द्रीय  1972  में  आरम्भ  की

 गई  थी  जिसके  ania  भारत  देश  के  कुछ  चुनींदा  शहरों  की  गन्दी  बस्तियों  में  सुधार  ः

 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शत प्रतिशत  अनुदान  सहायता  दे  रहीं  इस  योजना  को

 1  1974  से  राज्य  क्षेत्र में  हस्तांतरित  कर  दिया गया

 राज्य  सरकारों  को  उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतरगत  केन्द्रीय  सहयता अब  समाप्त  ऋणों
 तथा

 समेकित  भ्रनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किन्हीं  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  सम्बद्ध  नहीं  होती

 है  तथा  राज्य  गन्दी  बस्ती  सुधार  तथा  उन्मूलन  योजनाओं के  tae  उपर्युक्त  सहायता  में
 अपनी  इच्छानुसार  निधियों  को  उपयोग  करते  में  स्वतंत्र

 राष्ट्रीय  प्रौढ़  उच्चतर  माध्यमिक  नई  दिल्‍ली

 के  अनुसूचित  जाति  के  विद्याथियों  हारा  अभ्यावेदन

 982.  अ्म्बेश  कया  समाज  कल्याण  र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  HT  करेंगे

 कि

 ,  क्या  राजकीय  प्रौढ़  उच्चतर  माध्यमिक  नई  दिल्‍ली  के  अनुसूचित

 जाति  के  विद्यार्थियो ंने  इस  स्कूल  में  स्नातकोत्तर  wast  अध्यापक  दवारा  अस्पृश्यता  भेदभाव

 की  नीति  अपनाने  के  बारे  में  12  1974  को  निदेशक  दिल्‍ली  को  एक  भ्र भ्या देव  दिया

 है
 ;  atc

 यदि  तो  इस  बारे  में  wa  तक  सरकार  दुबारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी  ०
 पी

 ०  :

 जी  हां

 मामले  पर  प्रशासन  gare  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।
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 ere  saree देते  इर गच्चा  चरना  रिलोफ  सोसायटी

 983.  श्री  श्रम्बेश  :  क्या  निर्माण  ate  wera  मंत्री  26  नवम्बर  1973  के  Warf प्रश्न  संख्या

 2111  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ara  इंडिया  ब्लाइंड  रिलीफ  लाजपत  नई  दिल्‍ली  ने  सरकार  को  अरब

 तक  स्थान  का  वास्तविक  कब्जा  नहीं  दिया  है

 यदि  at,  तो  सरकार  किन  आ्राधारों  पर  उन  किरायेदारों  जो  वहां  पिछले  15  वर्षों

 waar  10  वर्षों  से  किराये  के  शभ्राघार  पर  रह  रहे  हैं  नियमित  रूप  से  किराया  दे  रहे  हैं

 निवासीਂ  घोषित कर  सकती  है  ।

 क्या  ग्राम  इंडिया  ब्लाइंड  रिलीफ  सोसायटी  से  वास्तविक  कब्जा  लिये  बिना  अधिकृत  किराये

 दारों  की  बेदखली  संबंधी  की  गई  कार्यवाही  गैर  काननी  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बेदखली  के  मामलों  को  वापस  लेने  का  है
 ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  से  पाल  इंडिया

 ब्लाइण्ड  रिलीफ  सोसायटी के  द्वारा  26-4-1969  की  एक  अझश्यपण  विलेख  के  निष्पादन  करने  से  कमी  तथा

 उस  के  साथ  सभी  साज-सामान  का  स्वामित्व  भारत  के  राष्ट्रपति  के  नाम  निहित  हो  गया  है  ।  क्योंकि

 परिसर  के  दखलकार  सरकार  के  शहरीकृत  किरायेदार  नहीं  है  ;  कमी  संबंधी  पट्टाधारी  के  स्वामित्व

 के  अ्रधिकार  का  प्रयोग  करते  उनके  विरूद्ध  की  गई  बेदखली  की  कार्यवाही  कानून के  ६  है

 प्रशन  नहीं  उठता

 जमाखोरों  तथा  व्यापारियों  से  पंजाब  सरकार  हारा  पकड़ा

 गया  गेहूं  केन्द्र  को  दिया  जाना

 984.  रोनेन  सेन

 at  भान  सिह  दौरा  :

 कया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  गेहूं  का  जो  जमाखोरों  तथा  व्यापारियों  से  पकड़ा  सकता

 केन्द्र  को  देने  का  निर्णय  कियां  और

 यदि  तो  इस  तरह  से  पकड़ी  गई  गेहूं  की  कितनी  मात्ना  wa  तक  उन्होंने  केन्द्र  को

 at  +  ?

 (a) कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  श्रणासाहब पी०  :

 जी  पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  गेहूं  व्यापारी  लाइसेंस  तथा  मूल्य  नियंत्रण  mea  में  संशोधन  किया  है

 ताकि  व्यापारियों को  स्टाक  सीमा  को  2,500  क्विंटल  से  कम  करके  100  क्विंटल  किया  जा  सके

 उसे
 at  इस  मात्रा  से  लेवी  मुक्त  गेहूँ  का  जितना  भी  प्रतीक  स्टाक  व्यापारियों  के  पास  उपलब्ध  हो

 लिया  जा  सके  ।  व्यापारियों  से  कुछ  लंग मग  32,000  मीटरी  डी  की  मात्रा  उपलब्ध  होने  को  सम्भावना

 है  जिससे  राज्य  सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम  ate  केन्द्रीय  भण्डार  को  सौंप  देगी
 ।
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 985.  थ्रो  सेन  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  23  1974  को  कलकत्ता  में  एक  व्यक्त व्य  दिया  था  कि  भारत  को

 कुछ  खाद्यान्नों  आयात  करना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  किन  देशों  के  साथ  बातचीत  की  थी  ake  खाद्यान्नों  का  आयात

 किस  मूल्य  पर  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी
 ०  :  कौर  (a)s

 कृषि  एवं  सिंचाई  det  ने  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  था  कि  देश  में  खाद्यान्नों  की  चल  रही  मौजूदा

 कमी  को  काफी  हद  तक  हल  किया  जा  सकता  है  बशर्ते  राज्य  सरकारें  बड़े  किसानों  ate  व्यापारियों
 के

 पास  जमाशुदा  खाद्यान्नों  को  निकलवाने  में  कौर  खाद्य  उत्पादन  कार्यक्रमों  को  कार्यन्वित  करने  तथा

 खाद्यानों  की  अपेक्षित  मात्रा  श्रधिप्राप्त  करने  में  अपना  पूर्ण  सहयोग  देती  हैं  ।

 म्न्तर्राष्ट्रीय  मंड़ी  में  समय-समय  पर  चल  रहे  मूल्यों  पर  संयुक्त  राज्य

 आस्ट्रेलिया  wk  यूरोपियन  इस्लामिक  कम्युनिटी  के  देशों  से  खाद्यान्नों  की  वाणिज्यिक  खरीदारी

 की
 जा

 रही
 है  ।

 नेशनल  कैपिटल  भोजन  प्लान

 986.  श्री  बाई  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  निशनल  कैपिटल  रीजन  प्लानਂ  के  सम्बन्ध  में  qa  तक  कोई  कार्य  नहीं  गया

 कौर

 ?
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 निर्माण  att  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तथा

 नही ं॥  उच्च  शक्ति  प्राप्त  ate  ने  17  1973 को  हुई  अपनी  बैठक  में  दिल्‍ली

 नगर  क्षेत्र  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  विकास  योजनाओं  को  बनाने  तथा  कार्यान्वयन के  लिए  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्रीय  योजनाओं  का  श्ननुमोदन  किया  ।  उच्च  afer  प्राप्त  बोर्ड ने  27-9-74 को  हुई  बैठक

 में  उप-क्षेत्रीय  प्लान  को  भी  अनुमोदित  कर  दिया  है  जिस  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  ak  हरियाणा में

 amt  वाले  fort  के  क्षेत्रों  के  बारे  में  बन्दोबस्त  पद्धति  तथा  सड़कों  का  मिलान  झा  जाता  है  |  उद्योग

 तथा  व्यापार  इरादी  के  विकेन्द्रीकरण  के  प्रस्तावों  पर  विचार  इस  प्रयोजन  लिये  कार्यकारी

 दल  दुबारा  किया  जा  रहा  है  ।  एक  तकनीकी  दल  प्राथमिकता  तथा  विकास  पशुपति  को  पहचानने  जिस  में

 वित्त  शामिल  की  दृष्टि  से  विभिन्‍न  उप-क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  सड़कों  का  जाल  बिछाने  पर  भी  विचार  कर

 रहा  है  ।  प्रत्येक  संघटक  राज्य  में  एक  प्राथमिकता  दिए  गये  नगर  के  विकास  के  लिये  परियोजनाओं की

 तैयारी  पर  संबंधित  राज्य  सरकारों  दुबारा  किया  जा  रहा  है  ae  तराशा  है  कि  इस  वर्ष  इन

 परियोजनाओं का  कार्यान्वयन  are  हो  जायेगा  ॥
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 लिखित  उत्तर 18  1974

 नश

 987.  श्री  ago  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गन्दी  बस्ती  सुधार  के  कार्य  को  आरम्भ  करने  के  लिए  में  एक  स्लम  बोड़े

 की  स्थापना  का  सरकार  का  एक  प्रस्ताव  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  शौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्रालय
 में  राज्य

 मंत्री  मोहन  :  तथा  .  दिल्‍ली

 के  लिए  एक  स्लम  ae  स्थापित  करने  सम्बन्धी  एक  सुझाव  प्राप्त  हुमा  है  जो  विचारधीन  है  ।

 फसल  को  क्षति

 988.  भोगेन्द्र  झा

 988.  श्रे  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :
 क्या  क्‌्घषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 दया  उनका  ध्यान  दिनांक  20  1974  के  समाचार  पत्तों  में  करोड़  रुपये  के

 मृत्य  की  फसल  नष्ट  होने  की  स्थिति  मेंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित एक  समाचार  को  a  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  क्या  पश्चिम  यमुना  नहर  में  जल  के  बहाव  में  कमी  हो  जाने  नलकूपों

 को  चलाने  के  लिए  नियमित  बिजली  को  सप्लाई  होने  से  स्थिति  गंभीर  हो  गयी  है  ;

 क्या  अनेक  किसानों  ने  नलकूपों  को  चलाने  के  लिये  ava  स्वयं  के  डीजल  इंजन  लिये

 हैं  ;  ar

 यदि  तो  क्या  व  परिणामों  को  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  :  हां ।

 से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  हैं  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 नदियों सें  जल  दूषण

 989.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे

 क्या  कई  छोटी  नदियों  wie  बड़ी  नदियों  के  काफी  लम्बे
 भाग  दूषित  गये  हैं

 जेसा कि  18  सितम्बर  1974  के  एक  स्थानीय  दैनिक  समाचार  पत्न  में  छपा  है  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  दुबारा  जल  दूषण  को  रोकने  के  लियें  कोई  तत्काल  उपाय  किए

 गए  हैं  ja

 क्या  राज्य  सरकारों  को  कोई  निर्देश  दिए  गए  हैं  ;  ate  यदि  तो  सत्तम्बन्धी  रूपरेखा

 क्या है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  water  में  राज्य  मंत्री  मोहन  विशेषज्ञों  के  सर्वेक्षणों

 से  प्रतीत  होता  है  कि  बड़ी  नदियों  के  प्रतिबंधित  भागों  में  काफी  प्रदूषण  है  तथा
 छोटी-छोटी  कई  नदियों

 में  अत्यधिक  प्रदूषण  है  ।
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 Written  Answers  November  18,  1974

 लात

 (a)  द  (77)  cate  हे  agen  के  am  केन्द्रीय

 निवारण  तथा  1974  बनाया है  जो  23  1974  से  12  राज्यों

 तथा  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  है  शेष  राज्यों  को  भी  उपर्युक्त  ग्र धि नियम  को  लागू  करने  के  लिये

 परामर्श  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  अधिनियम  के  प्रभावपूर्ण  कार्यान्वयन  के  लिये  सभी  राज्य  सरकारों  को

 विस्तृत  मार्गनिर्देशन  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  इन  मार्गनिर्देशन ों  में  उद्योगों  से  सूचना  एकत्न  करने  के

 गन्दगी  तथा  कारखानों  के  निस् त्राव ों  इरादी  के  नमूनों  का  विश्लेषण करने  के  प्रयोगशाला ग्र ों

 की  स्थापना  करने  अ्रथवा  उन्हें  मान्यता  देने  सम्बन्धी  प्रपत्र  भी  शामिल  है  ।

 राज्यों  में  वन  संसाधन  सर्वेक्षण

 990,  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 at  एस०  एन०  fag  देव  :

 a  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#7)  क्या  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कोई  वन  संसाधन  सर्वेक्षण  किया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  तथा  यह  सर्वेक्षण  कहां-कहां  किया  गया

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  सर्वेक्षण  पर  कुल

 कितनी  राशि  खने  की  गई  है  ;  ak

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  art  तक  क्या  कार्यवाही  at  गई

 ह ै?

 कृषि  vite  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  =

 ate  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल पर  रख

 दी  जाएगी ।

 कृषि  सम्बन्धी  आंकड़ों  के  लिये  उत्तर-पर्वों  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  सहायता

 991.  श्री  शक्ति  कुमार

 श्री  एस०  एन०  fag  देव  :!

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थ् ण  )  क्या  पश्चिम  बंगाल  तथा  wea  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र के  राज्यों  को  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान दन  राज्यों

 में  कृषि  विषयक  झांकने  एकत्न  करने  के  लिये  कोई  सहायता  दी  गयी  ;

 यदि  तो  वर्षवार  wa  तक  कितनी  राशि  मंजूर  की
 गह  तथा  वास्तव में  कितनी

 राशि  का  उपयोग  किया  गया  ;

 क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  सम्बन्धी  कोई  प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कया  उस  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?
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 लिखित  उत्तर - «4

 कातिक
 1896  )

 pf  site  सिचाई  —-— —- —  में  उपमंत्री  श्री  प्रभ  दास
 :

 जी  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  के  लिये  wa  तक  स्वीकार  की  गई  atk

 वास्तव  में  उपयोग  में  लाई  गई  मन  राशि  का  विवरण  संलग्न है  ।

 प्रिंथालय  म  रखा  देखिए  संख्या  एल  eto  8490/74]

 तथा  राज्य  सरकारों  ने  त्रिपुरा  तथा  पश्चिम  बंगाल  के

 संबंध  में  कृषि  सम्बन्धी  आंकड़ों  की  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  है  ।  क़सम  संबंधी  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  तैयार

 कर  रही  है  ।  रिपोर्टों  की  प्रतियां  पर्याप्त  संख्या  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  प्राप्त

 होने  पर  शीघ्र  ही  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  जाएंगी  ।

 घान  के  उत्पादन  के  लिए  za  कार्यक्रम

 992.  श्री  डी०  क े०  पंडा  :  क्या  कृषि  प्रौढ़  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ं  क्या  सरकार  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  धान  की  अतिरिक्त  फसल  तैयार  करने  के  लिए  एक  गर्त भ्छ्

 कार्यक्रम बना  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  war  क्या  हैं  ;  कौर

 यह  योजना  इस  समय  क्रियान्विति  की  किस  अवस्था  में  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  प्रभु दास  पटेल  ):  तथा  .  वर्ष  1973-74

 में  ग्रीष्म  कालीन  चावल  का  उत्पादन  लगभग  30  लाख  मीटरी टन  था  ।  1974-75 में  क्षेत्र  तथा

 कता  बढ़ाकर  इस  उत्पादन  को  45  लाख  मीटरी  टन  तक  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  धान  की  अधिक  उपज

 देने  वाली  किस्मों  के  data  सिंचित  क्षेत्र  लाकर  इस  कार्यक्रम  को  पूर्वी  दक्षिणी

 राज्यों  में  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ,  लेकिन  इसके  लिये  इस  प्रकार  का  कोई  त्वरित  कार्यक्रम  तैयार  नहीं

 किया  गया  है  ॥

 Conditions  for  Eligibility  of  Private  Candidates  to  various  Universities  Examinations

 993.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture

 be  pleasec'  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  conditions  imposed  by

 some  Universities  on  private  candidates  appearing  in  Post-graduate  examinations  :  and

 (b)  if  so,  whether  some  of  the  conditions  imposed  by  these  Universities  would  not

 encourage  provincialism  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  &  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan)  :  (a)

 and  (b).  The  information  is  being  collected  from  various  Universities  and  will  be  placed

 on  the  Table  of  the  House  when  received.
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 Written  Answers  Kartika  27,  1896  (Saka)

 fare  शब्दकोष  का  तैयार  किया  जाना

 994.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करा
 कि  क

 किः

 तरक्की-ए-उर्दू  बोर्ड  को  उदूं  विश्वकोष  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  ने  कितनी  धनराशि

 स्वीकृत  की

 उर्दू  विशव
 शब्दकोष  तैयार  करने  की  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  oa  कार्य  के

 कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  att  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डॉ०  पो०
 :

 at  उर्दू में  पुस्तक  निर्माण  की  योजना  के  aaa  तरक़्की-ए-उर्दू  बोर्ड के  पर्यवेक्षण

 एक  उर्दू  विश्व  कोष  तैयार  करने  की  परियोजना शुरू की गई शुरू  की  गई  |  यह  परियोजना  पिछले

 ज  शुरू  की  गई  थी  तथा  इसे  छः  वर्षों  में  पुरा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  विश्व  कोष  12  खण्डों  में  प्रकाशित

 frat  जिसमें  प्रत्येक  खण्ड  में  लगभग  500  पृष्ठ  होंगे  ।  इस  परियोजना  पर  लगभग  9  लाख

 रुपये  लागत  ग्रा  की  संभावना है

 विश्वकोष  तैयार  करने  का  अवेल  कलाम  प्राच्य  अनुसन्धान  हैदराबाद  को  सौंपा  गया

 जिन्हें  तक  3,63,400  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  विस्तृत  इस

 कार्य  के  लिये  गठित  विशेषज्ञो ंके  34  विशेष  पैनलों  दुबारा  बनाई  गई  है  ।  aa  तक  विश्वकोष  के  लिये

 30,000  प्रविष्टियों  के  सम्बन्ध  में  लिया  जा  चुका  है  तथा  उन  प्रविष्टियों  को  व्याख्या

 करने  के  विशेषज्ञों  को  सौंपा  जा  चुका  है  ।  संस्थान  दवारा  लगभग  200  पृष्ठों  को  भरने  की

 प्रारम्भिक  विषय-वस्तु  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।

 इंजीनिर्यवारग  में  स्नातक  तथा  डिप्लोमाधारी

 995.  डा०  के०  एल०  राव  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 देश  में  प्रति  वर्ष  इंजीनियरी
 ~*~
 q

 रहे  हैं  ;

 उनमें से  प्रति  वर्ष  सरकारी  अथवा  गैरसरकारी  एजेंसियों  में  कितने  लोग  नियुक्त  किये  जाते

 हैं  ;

 त ता  क्या  सरकार यदि  भाग  में  पूछी  गई  सुचना  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है

 रोजगार  प्राप्त  इंजीनियरों  के  सम्बन्ध  में  तुरन्त  सुचना  एकत्र  कौर

 यदि  dermal  से  निकले  तथा  रोजगार  प्राप्त  करने  वाले  लोगों  के  बीच  बहुत

 है  तो  इस  बारे  में  संतुलन  लाने  क े|  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ताकि  अधिक  बेरोजगारी

 जा  सक े? च्  तकनिकी  शिक्षा  को
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 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  पिछले तीन  वर्षों

 के  दौरान  पाप  इ  बाते  दंजोनिषरटों  स्नातकों  तथा  डिप्लोमाघारियों  को  संख्या  नीचे  दी  as  ते Q

 जि  करत  एका  एक

 स्नातक  डिप्लोमाधारी

 1971-72  18223  16563

 1972-73
 16504

 15191
 —— ae  ने  ———

 1973-  74  .  द  14756  13454
 ——  थााणणणण

 oe (@)  तथा  प्रत्येक  ad  रोजगार  प्राप्त  करने  वाले  इंजीनियरकी  gi  के  अ  Tt र  में

 दह

 का

 दर  केस  साक

 ी  ह  र  1971,1972  तथा  1973  में  रोजगार  कार्यालयों

 में  पंजीकृत  इंजीनियरी  स्नातकों  डिप्लोमा धारियों  की  कुल  संख्या  73115,  82655  तथा

 78308  थी  इन  ग्राहकों  से  पता  चलता  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  wear  प्राप्त  करने  वाले  काफी  इंजीनियरों

 को  रोजगार  में  लगाया  जा  रहा  है  ।

 तकनीकी  संस्थानों में  दाखिले  की  नीति  की  निरंतर  जांच  की  जाती  ।  छठी  योजना

 में  तकनीकी  जनशक्ति  को  श्रावश्यकताओ्ों  का  माकन  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  जिससे  कि  पांचवीं

 योजना  में  तकनीकी  संस्थानों  में  दाखिले  को  उन  आवश्यकताओं  के  अनसार  नियमित  किया  जा  सके

 भाखड़ा  जल  ग्रहण  क्षत्र  में  भ-संरक्षण  कार्यक्रम

 96,  श्री  डो०  डो ०  देसाई  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भाखड़ा  प्रबंध  बोर्ड  ने  भाखड़ा  जल  ग्रहण  में  युद्ध  स्तर  पर  भू-संरक्षण  कार्यक्रमों  का

 सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  पर  जाने  वाली  लागत  का  हिसाब  लगाया  है

 यदि  तो  इन  खर्चों  को  कौन  वहन  करेगा  ;  श्र

 क्या  ats  a  विश्वास  है  कि  वहां  रेत  जमने  at  गति  प्रख्यात  चिन्ताजनक नहीं

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  faz)  नहीं  ।
 3 भू-संरक्षण  पर  स्थायी  समिति  जिसमें  भाखड़ा  प्रबंधक  बोझ  का  प्रतिनिधि  होता  कुछ  भू-संरक्षण

 उपायों  पर  विचार  विमर्श  करके  कुछ  निर्णय  लिये  गये  थे  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  जो  भाखड़ा  वाह-क्षेत्र  में  भ-संरक्षण  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 at  लागत  का  हिसाब  लगाया  गया  t

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  है  ate  इसका  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  दुबारा  वहन  किया  जाता

 है  ।

 भाखड़ा  प्रबंधक  बोर्ड  गाद  भरने  की  गति  को  चिन्ताजनक  नहीं  समझता  है  ।  भाखड़ा  जलाशय

 के  प्रचालन  के  प्रारम्भिक  वर्षों  के  दौरान  प्रत्याशित  मात्रा  की  गादीकरण  की  मात्रा  कुछ  अधिक

 थी  परन्तु  जब  यह  व्यवस्थित  हो  गई  है  कौर  काफी  हद  तक  कम  हो  गई  है  ।  यह  श्री  जलाशय  के  जीवन
 काल  के  लिये  भ्र भि कल्प  में  परिकल्पित  माढ़ा  की  ager  कम  है  |
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 अक आायतल्‍एए शश ਂ -  ee

 वर्ष  1972-73  तथा  1973-74  के  दौरान  गुजरात  को

 सप्लाई  किया  गया  चावल  तथा  चोरी

 997.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  व  1972-73  तथा  1973-74  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने
 गुजरात  सरकार  को

 चावल  शहरों  चीनी  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई

 उक्त  प्रविधि  के  दौरान  गुजरात  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  चावल  कौर  चीनी  की  कितनी

 मात्ना  मांगी

 a  ग
 क्या  मांग  पुरी  कर  ली  गई  ae  यदि  तो  इसके  क्यां  करण  ke

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रों  (sit  झ्ण्णासाहिब  पी०  :  वित्तीय  वर्ष

 1972-73  श्र  1973-74  के  दें  गजरात  सरकार  को  सप्लाई/श्रावंटित  की  गई  चावल  श्र  लेवी

 चीनी  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  | —

 मीटरी  टन  में )
 वि  क  SS  OS  ce  UTNE  RED

 वर्ष
 कब ee  क  2

 लेवी  चीनी
 ल  ्  ्  नक  me  core

 सप्लाई  शझ्रावंटित  मात्रा

 गई  मात्ना

 NE  —  नग  नग  ना  नएनए क  नव  हे  ना  नला  नला  नव  न  निपुण

 1972-73  112.8  118.822

 .  49.7  184.991 ८  1973-74
 य  te  ee  a  ee  ee

 ate  केन्द्रीय  भण्डार  में  कुल  राज्यों  की  सापेक्ष  स्थानीय

 उपलब्धता  प्राय  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  भण्डार  से  विभिन्न  राज्यों  को  चावल  की

 सप्लाई  की  जाती है  !  वित्तीय  वर्ष  1972-73  श्र  1973-74  के  दौरान  गुजरात  सरकार  द्वारा

 मांगी गई  चावल  की  मात्ना  165.0  270. 0  हजार  मीटरी  टन  थी  ।  खाद्यानों  की  उपलब्धता

 में  सुधार  करने  के  लिये  राज्य  को  चालू  मौसम  में  व्यापार  खाते  में  लगभग  32  हजार  पी ०  टम  गेहूं

 करने  की  इजाज़त  दीं  गई  थी  ।  1974 से  टे  अनाजों  के  संचलन  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को

 हटाने से  उस  राज्य  में  मोट  gal  का  मुक्त  संचलन  शुरू  हो  गया  है
 ।

 जहां  तक  चीनी  का  सम्बन्ध  प्रत्येक  राज्य/किन्द्र  शासित  प्रदेश  को  लेवी  चीनी  का  मासिक

 वर्ष  1967-68  अर  1968-69  के  दौरान  खपत  के  तरीके  graded  के  सिये  उपलब्ध

 लेवी  चीनी  की  मात्ना  जैसे  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  युक्तियुक्त  श्राघार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  त्योहारों  की  भ्रतिरिक्त  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिये  भ्रमित  ate

 1973  के  प्रत्येक  महीने  के  लिये  5,000  मीटरी  टन  लेवी  चीनी  के  अतिरिक्त  आवंटन  हेतु  भ्रनुरोध

 किया  था  ।  चीनी  की  कठिन  स्थिति  की  दृष्टि  में  1973  के  लिये  लेवी  चीनी  का  कोई  alain

 आवंटन  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  गुजरात  सरकार  को  दशहरा  कौर  दिवाली  के  लिये  1,563  मीटरी

 टन  लेवी  चीनी  श्रावंटिंत की  गई  थी  कौर  उनके  1973  के  कोटे  को  बढ़ाकर  16,408  मीटरी  टन

 कर  दिया  गया  था  जबकि  1973  में  14,845  मीटरी टन  चीनी  भ्रावंटित  की  गई  थी  ।
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 1973  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  बफर  स्टाक  बनाने  के  लिये  भ्रपने  मासिक  कोटे

 के  50  प्रतिशत  के  बराबर  शभ्रतिरिक्त  चीनी  झ्रावंटित  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  था  i  पत्न ोत्तर में  राज्य

 सरकार  को  यह  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  चीनी  की  सीमित  उपलब्धता  को  देखते  हुए  उक्त  प्रयोजन  के  लिय

 कोई  प्रतिष्ठित  आवंटन  करना  सम्भव  नहीं  gar

 गुजरात  में  निम्न  श्राय  वर्ग  वाले  लोगों  के  लिये  निमित  मकान

 998.  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :

 क्या  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 >

 1974  तक  गुजरात  में  निम्न  ara  वर्ग  के  लिये  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया

 गया  @)

 क्या  गुजरात  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  बड़ौदा  में  इस  प्रकार  के  मकान  बनाने  की  कोई

 योजना  झर

 यदि  तो  इसकी  रूपरेखा  क्या  2  ?

 निर्माण  शर  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  मोहन  :
 गुजरात  सरकार  द्वारा

 दी  गई  सूचना  के  च्  निम्न  प्राय  at  शआ्रौद्योगिक  मजदूरों  तथा  समाज  के  arias

 दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिये  एकीकृत  सहायता  प्राप्त  wary  योजना  तथा  गन्दी  बस्ती  उन्मूलन/सुधार
 योजना  के  श्रत्तगंत  लगता  40,706  मकान  बनाए  गए  हैं

 तथा  जी  लेकिन  गुजरात  सरकार  से  योजना  का  ब्यौरा  ad  तक  प्राप्त  नहीं

 हुआ है

 पांचवीं  योजना  में  श्रीवास  के  लिये

 999.  श्री  डी०  ही ०  देसाई  :  क्या  निर्माण  प्रौढ़  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गुजरात  के  लिये  आप्रावास  त
 eg  कुल  कितनी  राशि  का  नियतन

 किया गया

 क्या  इस  राशि  से  बनाए  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निश्चित  किया

 गया  कौर

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 निर्माण  ate  ध्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहन  :  से  पांचवीं  पंच

 वर्षीय  योजना  बनाने  के  सम्बन्ध  में  गुजरात  सरकार  से  विचार  विमश  करने  के  योजना  wa ने
 के  लिये  18  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  सिफारिश  तथा  योजनाकार  नियतन  का  कार्य

 राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  गया  ।  राज्य  सरकार  ने  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  अधीन  वास्तविक

 लक्ष्यों  की  सूचना  ait  नहीं  दी

 Asian  Games

 aud  Culture  be  pleased  to  state:
 1000.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 (a)  the  numoer  of  players  who  represented  India  in  Asian  games  held  at  Teheran

 and  the  basis  of  their  selection;  and

 (b)  the  total  expenditure  incurred  in  this  oar  ?
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 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the  Depart-
 ment  of  culture  (Shri  Arivind  Netam)  :  (a)  130  Sportsmen  represented  India  in  the  VII

 Asian  Games  held  at  Teheran  in  September,  1974.

 The  teams  were  selected  by  the  Indian  Olympic  Association  on  the  basis  of  third

 existing  position  in  Asia  in  various  games/sports.  Relaxation  of  the  qualifying  standard

 was,  bowever,  allowed  at  the  request  of  the  Indian  Olympic  Association  and  in

 tion  with  the  All  India  Council  of  Sports,  in  a  few  exceptional  cases  on  merits.

 (b)  An  expenditure  of  Rs.  5,85,365  has  so  far  been  incurred  by  the  Government

 towards  the  coaching  and  international  passage  cost  of  the  Indian  teams.

 के  बारे  में  जारी  किये  गये

 राष्ट्रपति के  16  1974  के  आदेश

 पटल  पर  रखे

 श्र  उस  पर  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 Re:  Presidential  Order  Dated  16-11-74  on  MISA  (laid  on  the  Table)  and  Adjournment

 Motion  Thereon

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order

 question  hour  is  over  and  now  you  are  switching  over  to  the  other  item  in  the  List  of

 Business.  But  there  is  no  reference  of  Presidential  Orcer  in  the  List  of  Business  Ac-

 cording  to  Article  359(3)  of  the  Constitution,  ‘“‘Every  order  made  under  clause  (1)  shall

 as  soon  as  may  be  after  it  is  made,  be  laid  before  each  House  of  Just  now

 I  have  enquired  from  your  Secretariat.  .(Jnterruptions)

 श्री  ज्योतिर्मय

 aq
 बसु

 :
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  स पे आ्रापको  इसकी  अनुमति  बाद  में  दूंगा  ।  प्रभी  तो  मैं  ही  खड़ा  हूं  ।  इसके

 परिचालन  के  लिये  उचित  समय  दिया  जाएगा  ।

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  (Begusarai):  The  revised  list  has  not  been  circulated.

 Mr  Speaker:  This  alongwith  a  copy  of  the  Order  has  been  given  to  me  just  now

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  It  becomes  a
 Privilege

 issue.  It  is  a  procedural  matter.

 (Interruptions)

 Mc.  Speaker:  It  has  not.beea  received  after  you  had  raised  this  issue.  .I  received

 it  just  now.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  मुझे  मौखिक  रूप  से  पहले  ही  बता  दिया  था
 ।

 Sto  मधुदण्डवते  :  कया  श्राप  मौखिक  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लेते  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  तो  यह  मेरे  पास  लिखित  रूप  में  श्री  गया
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 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :

 are  शनिवार  रक  2  से  3  aa  के  बीच  जारी  किया  गया  था  ।  इसी  दिन

 समाचारपत्न ों में  भी  प्रकाशित  हो  गया  मैने  इसके  बारे  में  गृहमंत्री  तथा  श्री  गोखले  को  फोन

 भी  किया  कौर  उन्होंने  भी  यही  बताया  कि  आदेश  जारी  कर  दिया  गया  फिर  यह  रादेश  श्रमिकों

 उसदिन  क्यों  नहीं  भेजा  गया  ।  wee  को  प्राप्त  करने  के  fat  प्रा पका  होना  जरुरी  ही  नहीं  वह  कसे

 भी  प्रस्तुत  फिया  जा  सकता  था  ।  सदन  का  aa  चल  रहा  है  ae  उसे  विश्वास  में  लिये  बिना  ही  इस

 प्रकार  के  रादेश  जारी  किये  जा  रहे  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  गर्त  इस  विषय  पर  चर्चा

 की  अनुमति दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  संविधान  के  अनुच्छेद  359  (3)  में  यह  पूर्णतया  स्पष्ट  कर  दिया

 गया  है  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  आदेश  की  प्रति  श्राप  को  अवश्य  ही  तुरन्त  भेजी  चाहिये  थी
 ।

 परन्तु  इन्होंने  रविवार  तो  क्या  राज  सोमवार  तक  उसे  आपके  पास  नहीं  भेजा  ।  प्रश्नकाल

 समाप्त  होने  प्रति  आपके  हाथ  में  थमा  दी  यह  सम्पूर्ण  areca  भी  लोकतांत्रिक  प्रणाली व  प्रक्रिया

 के  विपरीत  आपका  इसके  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 को  संविधान
 :  जिस  ढंग  से  सदस्यों  द्वारा  यह  विषय  उठाए  जाने  की  आदेश

 की  प्रति  भ्रध्यक्ष  आपको  दी  गई  है  वह  केवल  सांविधिक  व्यवस्था  के  विपरीत  नहीं  अपितु

 सदन  की  गरिमा  के  भी  विरुद्ध  यह  निश्चय  ही  काफी  गम्भीर  मामला  है  क्योंकि  उन्होंने  सदन  तथा

 अध्यक्ष पद  दोनों  की  ही  आलोचना  की

 Shri  Atal  Bihari  V  ajpayee  Mr.  Sperker,  Sir  there  isno  mention  in  two  days  list

 of  Business  about  the  laying  on  the  Table  of  the  House,  the  ordinance.  In

 fact  the  Government  did  not  consider  it  necessary  to  infotm  the  Speaker.  What

 does  this  reveal?  Does  this  not  amount  to  disregard  of  the  House  ?  The  ordinance

 was  issued  on  Saturday  and  its  details  were  broadcast  Over  the  A.I.R.as  well  made

 public  through  the  newspaper.  But  it  is  quite  strange  that  nothing  was  done  to  inform

 the  speaker  about  laying  it  oa  the  Table  as  required  under  rule  359(3)  of  the  Constitu-

 tion.  It  is  lapse  oa  the  part  Of  the  Government.  It  amount  to  the  contempt  of  the

 House  and  Home  Minister  should  be  pulled  up  for  this  lapse.

 att  श्याम नन्दन  मिश्र
 :

 अध्यक्ष  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  इस  शझ्रादेश  के  सम्बन्ध में  निर्णय

 वार  की  शाम  को  ले  लिया  गया  ara  पुरे  फोन  दिन  बीत  जाने  के  बाद  भी  सरकार  ने  अध्यक्ष

 को  लिखित  रूप  में  इसको  जानकारी  नहीं  दी  यह  सूचना  केवल  मौखिक  रूप  से  दी  गई  यह  fre

 चय  ही  आपत्तिजनक है  ।

 इसे  लिखित रूप  में  अध्यक्ष  के  पास  भेज  जाना  चाहियें  ai  जिस  ढंग  से

 ara  को  प्रति  art  को  दी  गई  वह  नियमानुसार  alt  संवैधानिक  नहीं  ऐसा  मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  इससे  सभा  के  विशेषाधिकार  का  हनन  हुम  है  तथा  wea  का  ग्रामीण  हुमा  अब

 इत  ee i |  में प्रत्य  महोदय  को  स्थिति  स्पष्ट  करते
 हुए

 ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  भविष्य  में

 प्रकार  के  व्यवहार  की  पुनरावृत्ति  न  at

 एच० एन  ०  मुकर्जी  :  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  जो  asia  रवैया  श्री -

 नाया  गया  है  वह  निश्चय  ही  निन्दनीय  देखने  में  झरा  रहा  है  कि  सरकार  संसद  के  अपेक्षित  मान

 नहीं  देती  वह  यही  सोचती  रही  हैकि  वह  अपनी  चतुराई  से  सब  कुछ  करवा  आदेश  के  बारे  में

 केवल  मौखिक  रूप  से  बता  देना  तथा  सचिवालय  को  सुचित
 न

 करना  काफी  गंभीर  विषय  इनका
 सम्बन्ध  प्रक्रिया  से  इस  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष  की  टिप्पणी  झावश्यक
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 at  समर  गुह  (meré)  :  वर्तमान  aw  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रक्रिया  अ्रपनाई  गई  वह  निश्चय

 ही  बहुत  आपत्तिजनक  इस  प्रक्रिया  से  न  केवल  संविधान  के  उपबन्धों  का  ही  उल्लंघन  हुमा  है

 इससे  सदन  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  का  अतिक्रमण  भी  gar

 प्रभी  अभी  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  बताया  कि  उन्हें  इसकी  मौखिक  सूचना  दी  गई  थी  ।  यदि  ग्रध्यक्ष

 महोदय  यह  मानते  हैं  कि  ऐसा  करना  नियमानुसार  तो  हमें  इसके  नियमों  में  परिवर्तन  करना

 कल  को  यदि  कोई  सदस्य  अध्यक्ष  महोदय  को  कोई  बात  मौखिक  रूप  से  या  टेलीफोन  पर  कह

 तो  क्या  वह  उसे  प्रक्रिया  के  च्  मानकर  स्वीकार  कर  इस  दृष्टि  से  यह  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण

 है  तथा  इस  पर  भ्रध्यक्ष  द्वारा  विचार  किया  जाना  चाहिये

 गृह  मंत्री  महोदय  से  हमारी  इसके  बारे  में  बातचीत  हुई थी  ।  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  कि  अभी

 इसके  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  लेकिन  फिर  तुरन्त  ही  इस  wea  की  सूचना  हमें

 पन्नों  तथा  झ्राकाशवाणी  से  प्राप्त हो  गृहमंत्री ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  रवैया  अपनाया  उससे

 न  केवल  सदन  की  गरिमा  तथा  विशेषाधिकारों  का  अपितु  संविधान  के  उपबन्धों  का  भी  उल्लंघन

 gat  भ्रध्यक्ष  महोदय  को  इसके  बारे  में  अपनी  टिप्पणी  निश्चय  ही  करनी  चाहिये  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  would  like  to  draw  your  attention  towards  Direction  116.

 This  direction  is  to  be  read  along  with  Article  359.  Direction  says  that  papers  to  be  laid

 on  the  Table  shall  ordinarily  be  sent  by  Ministries  two  days  in  advance  of  the  day  on  which

 the  papers  are  proposed  to  be  laid.  But  in  the  present  case,  this  provision  was  not  complied

 with.  You  should  give  a  clear  ruling  whether  Article  359  and  Direction  116  have  been

 voilated  or  not  and  if  they  have  been  violated,  what  punishment  you  are  going  to  give  to

 the  hon.  Minister  ?

 श्री  एस०  To  शमीम  :  संसदीय  प्रणाली  के  तीन  स्तम्भ  न्यायपालिका  तथा

 संसद  ।  aa  संसद  के  अभिरक्षक  लेकिन  मंत्नी  महोदय  ने  संसद  की  प्रतिष्ठा  का  ध्यान  नहीं  रखा  ।

 गृह  मंत्री  का  रवैया  संसद  के  प्रति  अपमानजनक  वह  किसी  भी  मामले  पर  प्रतिपक्ष  के  विचार  जानने

 के  लिए  नेताओं  को  निमन्त्रित  करते  हैं  ate  बाद  में  उनके  विचारों  से  बिल्कुल  सहमत  नहीं  होते  away

 मंत्री  महोदय  को  दंड  देना  चाहिए  प्रिया  संसद  की  उपयोगिता  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 श्री  पी०  जी०  सावलंकर  )  :
 यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  अध्यक्ष  महोदय  को

 इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  विनिर्णय  देना  संसदीय  परम्परा  तथा  प्रणाली  न  केवल

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  ate  निदेशों  पर  आधारित  बल्कि  विश्व  की  सभी  लोकतंत्रात्मक  संसदों  पर

 ग्रा धारित  यदि  इनका  उल्लंघन  किया  जाता  है  और  सरकार  को  इस  के  लिए  दंड  नहीं  दिया  जाता  तो

 यह  हम  सबके  लिए  चिता  का  विषय  है  ak  इसलिए  हम  आपके  विनिर्णय  की  प्रिया  करते  हैं  ।

 गत  सप्ताह  मैंने  बताया  था  कि  सरकार  श्रन्धाधुंध  अध्यादेश  जारी  करके  सदन  की  उपेक्षा  कर  रही

 सरकार  शुक्रवार  और  सोमवार  के  बीच  अध्यादेश  जारी  करती  है  क्योंकि  उस  दिन  सदन
 बैठक

 नहीं  होती  |  यह  एक  गम्भीर  मामला  प्राकार  इस  प्रश्न  को  न  केवल  संवैधानिक  शझ्रावश्यकताओं की

 पृष्ठभूमि  में  देखना  होगा  बल्कि  अपनी  प्रतिष्ठा  का  ध्यान  भी  रखना  श्राप
 न  केवल

 सरकार  की

 निदा  ही  करें  बल्कि  स्पष्ट  विनिमय  भी  दें  कि  ऐसा  फिर  नहीं  होगा  ।

 126



 सभा  पटन  पर  रखे  गये  पत्न 27  1896

 ह  मंतर
 के

 ०
 xerra

 :  गत  दो  दिन  सदन  की
 नहीं  इसलिए  झाऊ  पत्रों

 को  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिए  आपकी  भ्र नुम ति  मांगी  सरकार  का  रवैया  संसद  के

 प्रति  सम्मानजनक है  .  .  )

 at  ज्योतिर्मय  प्रतिपक्ष  द्वारा  श्रादेश  का  विरोध  किए  जाने  के  बावजूद  यह  आदेश  जारी  क्यों

 किया  गया
 ?

 mee  प्रकाशित  करने  से  पुत्र  सरकार  को  चाहिए  था  कि  बह  श्रमिकों  लिखती ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्यों  ने  प्रक्रियाओं  का  सही  ढंग  से  उल्लेख  किया  अनुच्छेद  377

 को  निदेश  116  के  साथ  पढ़ने  से  सारी  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाती  दो  दिन  aa  की  बैठक  नहीं  हुई

 इसलिए  राज  हमने  इस  पर  विचार  शुरू  किया  है  ।

 थी  श्याम नंदन  मिश्र  :  इसका  नोटिस  शनिवार  को  दिया  जा  सकता  था  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 महासचिव  से  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  कोई  सुचना  मिली  लेकिन  तब  तक

 सूचना नहीं  मिली  थी  ।  सुचना  राज  ही प्राप्त हुई

 थो  इन्द्रजीत  गीत :  रेडियो  azar  समाचार-पत्न  हमें प्रा देश  भेजने  से  पुर्व  maar  निवासी  दिया  जा

 सकता था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  इससे  सहमत  बहु  सरकार  को  इस  मामले  में  शीघ्रता  नहीं  करनी  चाहिए

 थो  तरह  होता  यदि  सरकार  महासचिव  को  इसकी  सुचना  दे  देती  मैं  नियम  समिति  से  सलाह

 ag  famed  का  मामला  सरकार  को  तत्काल  ही  संसदीय  कार्यालय  में  सुचना  देनी  चाहिए थी  ।  सरकार

 का  ऐसा  न  करना  अनौचित्यपूर्ण था  ।

 at  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मंत्री  महोदय  को  क्षमा  मांगनी  चाहिए

 ay  sarfaaa  बसु  प्रतीकों  मंत्री  महोदय  को  फटकारना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सदन  में  संसदीय  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाना  गृह  मंत्री  को  ध्यान  में

 रखता  चाहिए  कि  ऐसी  afe  भविष्य  में  न  अब  पत्र  सभा-पटल  पर  रखा

 at  अटल  विहारों  वाजपेयी :  में  इसका  विरोध  करता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  कृपया  शांति  रखें  ।  पहले  Ta  सभा-पटल  पर  रखा  जाए

 थ्री  के  ०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :
 मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  359  के  खंड  (3)  के  राष्ट्रपति  के

 आदेश  दिनांक  16  1974  की  एक  प्रति  जो  उक्त  अनुच्छेद  के  खंड  (1)  के  प्रतिशत  जारी

 किया  गया  था  तथा  जो  दिनांक  16  1974 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सां०  ajo

 नी०  659  (5)  में  प्रकाशित  gar  सभा-पटल  पर  रखता  हूं ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 उससे  संविधान  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  होता  है  ।

 थी  सेझियान
 :

 इससे  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  359  का  उल्लंघन  होतीं  इसलिए  में  इसका  विरोध
 करता

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  है

 कि  सरकार  संविधान  के  भाग  3  के  भ्रन्तर्गत  दिए  गए  अधिकारों  में  संशोधन  कर  सकती  नन  कि

 इस  संशोधन  से  संविधान  के  मूल  ढांचे  में  कोई  परिवर्तन  न  हो  ।  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किए  गए  ae  से

 संविधान  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  होता  है  मंत्री  महोदय  से  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  area

 संवैधानिक  है  ?
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 Shri  Madhu  Limaye  :  You  have  just  stated  that  you  cannot  go  into  the  Constitutional

 aspect  of  the  matter.  But  I  would  like  to  draw  youn  kind  attention  towards  Article  144,
 which  says  that  all  authorities,  Civi!  or  Judicial,  in  the  territory  of  India  shall  act  in  the  aid

 of  the  Supreme  Court.  You  are  also  one  of  the  Authoriiies.

 अघ्यक्ष  महोदय :  यदि  सदन  मुझे यह  अधिकार  दे  कि  मेरे  विचारों  को  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा

 स्वीकार  किया  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  aaa  विचार  प्रकट  करूंगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  you  are  not  right  when  you  say  that

 you  will  permit  to  lay  the  paper  on  the  Table  of  the  House  which  comes  from  Government
 side.  But,  suppose,  Government  promulgates  such  an  order  by  which  supremacy  of  Patlia-

 ment  is  put  to  an  end  and  permission  to  lay  is  sought  for....

 Mr.  Speaker  :  On  the  one  side,  you  draw  my  attention  towards  the  direction  which

 says  that  it  shall  be  laid  on  the  Table  of  the  House  and  on  the  other  side  you  say  that  it

 s  hould  not  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  We  consider  it  a  voliation  of  fundamental  rights  enshrined

 in  our  constitution.  Can’t  be  oppose  the  laying  of  the  paper?

 Mr.  Speaker  :  You  can  gladly  do  that  but  I  have  no  authority  to  refuse  the  laying

 of  paper.

 श्री  श्याम नन्दन  अध्यक्ष  श्रापने  दो  अलग  मामलों  पर  बिचार  करना

 पहला  प्रश्न  तो  यह  है  कि  क्या  प्रतिपक्ष  के  विरोध  के  वावजूद  अनुच्छेद  359  के  wets  आदेश  को

 सभा-पटल पर  रखा  जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार  में  को  सभा-पटल  पर  रखना  सरकार  का  कत्तव्य

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  सरकार  कोई  भ्रसंवेधानिक  कार्य  करती  है  तो  क्या  अध्यक्ष  पीठ  की  यह

 धारणा  उचित  होगो  कि  ag  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहतें  कि  क्या  सभा-पटल  पर  रखा  जाने  वाला

 qa  सही  है  प्रिया  नहीं  ।  आपकी  यह  धारणा  सही  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  यह  धारणा  नहीं  पत्न  के  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  पर  उसका  विरोध

 किया  जा  सकता  है  भर  इसके  लिये  मैं  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  देता  हू ं।

 जहां  तक  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिए  अनुमति  न  देने  के  अधिकार  का  प्रश्न  यदि  सदस्य  विलम्ब

 का  प्रश्न  उठाएं  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  इसके  भ्रौचित्य  अथवा  भ्रनौचित्य के  बारे  में  पूछ  सकता हूं
 |  परन्तु

 यदि  श्राप  कहें  कि  मैं  संवैधानिक  मामले  में  अपना  मत  दूं  तो  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता
 |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  सभा-पटल  पर  पत्न  रखने  की

 भ्या  तो  दे  दी  है  परन्तु  आपको  सरकार  को  निदेश  देना  चाहिए  कि  वह  इस  पत्न  को  परिचालित
 न

 करे

 अध्यक्ष  महोदय  :  परिचालन  तो  अवश्य  होगा

 श्री  atta  भट्टांचार्य  झादेश  में  क्या  कहा  गया  यदि  यह  तस्करों  के  लिए  है

 फिर  तो  मैं  इसका  विरोध  नहीं  करूंगा ।  आन्तरिक  सुरक्षा  भ्र घि नियम  पारित  करते  समय  सरकार  ने

 यह  झ्राश्वासन  दिया  था  कि  इसका  प्रयोग  राजनीतिक  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  नहीं  किया  जाएगा  ।  लेकिन

 मेरे  पास  ऐसे  aes  हैं  जिससे  पता  लगता  है  कि  इसका  प्रयोग  राजनीतिक  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  किया  गया

 aa  सरकार  यह  कह  रही  है  कि  वह  तस्करों  को  न्यायालय  जाने  की  अनुमति  नहीं  देगी  ।

 128



 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न 18  1974
 लि

 अध्यक्ष  —— werea  कुछ  mia  सदस्यों  ने  राष्ट्रपति  द्वारा  16  तारीख  को  जारी  nese  fore

 न्यायालय  में  जाने  के  मूलभूत  अधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  कहा  गया
 के

 विरुद्ध  नोटिस  दिए

 कई  सदस्यों  ने  राष्ट्रपति  के  aren  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  दिए
 wa

 सदस्यों  ने  नियम

 संख्या  193  के  प्रन्तर्गंत  चर्चा  के  नोटिस  दिए  मैं  प्रभी  यह  निर्णय  नहीं  कर  पाया  कि  कौन  सा

 प्रस्ताव  पहले  लूं  ।  हो  सकता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  भी
 मैं

 किसी  भी  रूप  में

 चर्चा  की  अनुमति  दे  सकता  हूँ  परन्तु  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता

 प्रो ०  my  दण्डवत  :  मैंने  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  सरकार  नागरिकों
 को

 संविधान

 द्वारा  प्रदत्त  मूलभूत  अधिकारों  की  रक्षा  करने
 में

 असमर्थ  रही  है  जहां  तक  प्रस्ताव  की

 काता  का  प्रश्न  संविधान  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  सदन  में  यह

 दिया  गया  था  कि  यद्यपि इस  विधेयक  के  माध्यम  से  संसद  की  सर्वोच्चता  स्थापित  की  जाएगी  फिर  भी

 संवैधानिक  उपायों  से  सम्बन्धित  शझ्रनुच्छेदों  को  नहीं  शय  र  प्रत्येक  नागरिक  को  न्यायालय  में

 जाने  का  पुरा  अधिकार  दिया  जाएगा  |

 सरकार  ने  कहा  है  कि  यह  आदेश  तस्करों  के  लिए  जारी  किया  गया  लेकिन  वास्तविकता यह

 हैं  कि  राजनीतिक  व्यक्तियों  को  भी  इसकी  लपेट  में  लिया  जा  रहा  सरकार  कल  को  हमें  तस्कर  कह

 कर  गिरफ्तार  कर  सकती  है  कौर  यदि  हम  न्यायालय  में  जाना  चाहेंगे  कि  हमें  राजनीतिक

 प्रतिशोध  के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया  है  तो  हमें  न्यायालय  में  नहीं  जाने  दिया  इसका  थ

 है  कि  हमारा  अधिकार  समाप्त  कर  दिया  श्राप  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  को  गृहीत  करने  के  बारे  में
 विचार  करें  ।  )

 श्री  बंसत  साठे  :  माननीय  सदस्य  काल्पनिक  प्रश्न  उठा  रहे  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कृपया  शांति  सिर्फ  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  भाषण को  कार्यवाही  सारांश  में
 शामिल  किया  जाएगा  क्योंकि  मैंने  उन्हें  बोलने  के  लिए  कहा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 कुछ  दिन  पुर्व  हमें  रात  के  9  बजे  बुलाया  गया  था  तथा  हमें  सरकार  ने

 प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे  में  मौखिक  रूप  से  बताया  हमने  ग्राहक  के  मूल  पाठ  देने  की  मांग की  थी

 ताकि  हम  उसका  अध्ययन  करके  अपने  विचार  प्रकट  कर  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  कौर  हमें

 केवल  मौंखिक  बातों  पर  निर्भर  रहना  यह  सच  हैकि  इस  आदेश  का  दुरुपयोग  प्रशासनिक

 रियों  द्वारा  किया  जा  सकता  है  जैसा  कि  हम  जानते  पत्तनों  के  माध्यम  से  तस्करी  होती  कल  को  यदि

 पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  हड़ताल  पर  जाते  तो  उन्हें  तस्करी  के  area  में  भी  गिरफ्तार करके  रादेश

 का  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  उन्हें  न्यायालय  में  जाने  का  नहीं  मिलेगा  जिससे  वे  यह  सिद्ध

 कर  सकें  कि  F  तस्कर  नहीं  हैं  ।

 पकड़े  गए  बड़े  बड़े  तस्करों  को  किसी  न  किसी  आधार  पर  रिहा  किया  जा  रहा  हम  इसके  पक्ष

 में  नहीं  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  विस्तृत  विधान  लाने  की  मांग  की  है  जिससे  न  केवल  तस्करों

 बल्कि  उनकों  संरक्षण  देंने  वाले  राजनीतिक  कर्मचारियों  को  भी  पकड़ा  जा

 श्री  श्याम नन्दन मिश्र  :  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  रिहा  किये  गये  लोगों  को  सरकार  ने  पुनः

 तार  कर  लिया  है  कौर  उन्हें  से  5  सालों  के  लिये  नजरबंद  कर  दिया  उन्हीं  कानूनों  के अधीन  हाजी

 मस्तान  को  नजरबंद  करने  में  क्या  रुकावट  है  ?
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 ———  गत

 श्री  इन्द्रजीत  संसद  ने  मूल  झ्र धि कारों  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाये  हैं  ।  राष्ट्रपति  का  श्रादेश  एक
 विशेष  वर्ग  पर  लागू  होता  इन  लोगों  को  तस्करी  करने  के  लिए  मूल  अधिकार  मिलने  में  कोई

 ae नहीं  परन्तु  इस  आदेश  को  जारी  करने  पर  सरकार  के  रवैये  से  हमारा  बुनियादी  मतभेद  इ
 क

 सीमित  stem  यह  है  कि  ये  तस्कर  न्यायालयों  से  रिहाई  न  ले  हम  मह  स्थगन  प्रस्ताव  इसलिये

 प्रस्तुत  करना  चाहते हैं  कि  यह  एक  भ्र पर्याप्त उपाय

 हम  यह  जरूरी  समझते हैं  कि  तस्करों  को  रिहा  न  किया  इस  स्कीम  तक  तो  यह  area  ठीक

 परन्तु  यह  भ्र पर्याप्त  हम  चाहते  हैं  कि  इसके  साथ  यह  कौर  जोड़ा  जाये कि  सरकार  इसी  सत्त  में  20

 दिसम्बर  से  पहले  एक  व्यापक  कानन  जैसे कि  उन  तस्करों  की  सम्पत्ति  को  जब्त  करने  के  बाद  झपने

 कब्जे  में  ले लिया  जायेगा

 इस  विषय  पर  हम  एक  विस्तृत  चर्चा  चाहते  हमारा  भ्रध्यक्ष  महोदय  से  भ्रनुरोध  है  कि  वह  इस
 स्थगन  प्रस्ताव  को  सहित

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  adjournment  motion  relates  to  the  total  failure  of  the  Go-

 vernment  to  ensure  affective  trial  and  conviction  of  smugglers  and  other  economic  offenders

 in  an  open  court  for  fear  of  exposure  of  the  link  of  bureaucrats  and  politicians  with  these

 smugglers  and  other  economic  offenders

 The  continuance  of  emergency  is  mala  fide  It  was  declared  at  the  time  of  our  con-

 frontation  with  Pakistan  and  it  is  being  dragged  on  since  then  This  is  not  proper

 Not  only  customs  and  police  officers  but  also  Governors,  Ministers  and  legislators
 are  connected  with  the  smugglers  If  the  Government  wants  to  take  action  against  the

 mugglers,  then  why  are  they  silent  about  these  politicians?  Strong  action  should  be  taken

 against  those  persons  we  will  give  our  full  support,  if  the  Government  takes  any  such  step.

 The  smugglers  can  95  liquidated  only  if  their  economic  power  is  destroyed.  For  this

 purpose,  their  properties  should  be  confiscated

 It  is  learnt  that  some  Congress  leaders  have  gone  to  negotiate  wilh  the  smugglers  who

 are  detained  in  the  capital  It  appeais  that  Government  wants  to  keep  them  in  jail  for  six

 months  and  then  release  them  after  taking  money  If  that  is  so,  our  adjournment  motion

 should  b>  ad  nitted  so  that  this  matter  could  b2  properly  discussed

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  इसका  प्रयोग  तस्करों  सनौर

 विदेशी  मुद्रा  के  गिरोहों  के  विरुद्ध  किया  परन्तु  हम  इस  पर  विश्वास  कैसे  कर  सकते  इस

 सभा  में जब  कृष्णचन्द्र पंत  अन्तरिक  सुरक्षा  कानून  लायें  थे  तो  उन्होंने  यह  शभ्राश्वासन  दिया  था कि  इस

 कानन  का  प्रयोग  राष्ट विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  किया  जायेगा  wie  इसे  राजनीतिक  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 प्रयोग
 में  नहीं  लाया  परन्तु  कया  हो  रहा  है  ?  पश्चिम  बंगाल  में  इस  कानून  के  अधीन  3000

 राजनीतिक  कार्यकर्ता  बंदी  बनाये  गये  श्री  वाजपेयी  को  कुछ  समय  ge  इस  कानून  के  अधीन  गिरफ्तार  किया

 गया  था  ।  ऐसी  स्थिति  हम  कैसे  विश्वास  कर  सकते  हैं

 जरगर  सरकार  तस्करी  तस्करों  को  बंदी  उन्हें हैं  देने  ak  संविधान  के

 weit  उन्हें  दंड  देने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करती  है  तो  हम  उसका  सेन  करेंगे  परन्तु  हम  आन्तरिक

 सुरक्षा  का तुत  को  बनाने के  पक्ष  में  नहीं  तस्करी
 सौर  दूसरे

 अर्थिक  wren  को  रोकने के  लिये  विशेष

 यी कानन  बनाने  का  ग्रा वश्य कर्ता  ्
 ot

 zy
 at  प्रांत  रिक  सुरक्षा  क Cay  या  राष्ट्रपति  के  रादेश  के  wert  रोका

 नहीं जा  सकता  ।
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 एएए  a  प

 संविधान  के  म्रनुच्छेद  359  के  श्रत्तगंत  सूत  अधिकारों  को  राष्ट्रपति  के  area  के  ata  समाप्त

 फिया  जा  सकता  परन्तु  राष्ट्रपति  नागरिकों  के  एक  वर्ग  के  लिये  मूल  शझ्रधिकारों  को  समाप्त  नहीं
 कर  यद  एक  कानूनी  कठिनाई  कानून  मंत्री  इस  कठिनाई  का  स्पष्टीकरण

 त्री  समर  सरकार  उन  अपराधियों  को  देश  के  साधारण  कानून  के  झ्रनुसार  दंड  देने  से
 राती  यदि  इन  सामान्य  कानूनों  में  कोई  कमी  हो  तो  हम  उसमें  संशोधन  करने को  तैयार  उन  पर

 सामान्य  कानून  के  अन्तर्गत  मुकदमा  बताया  लेकिन  सरकार  उन  पर  खुली  म्रदालत  में  मुकदमें
 चलाने  से  डरती  क्योंकि  ऐसा  करने  पर  ये  तस्कर  अपने  सहयोगी  केन्द्रीय  राज्यों  के  मंत्री  झर  संसद

 सदस्यों  तथा  बहुत  से  विधान  सभा-सदस्यों  शर  कांग्रेस  के  बड़े  आधिकारियों  की  कलई  खोल

 aren  संवैधानिक  भी  भ्रनुच्ठेद  359  में  राष्ट्रपति  को  यह  अधिकार दिया  गया  है  कि  वह  भाग

 3
 के  प्रन्तगेंत  प्रदान  किए  गये  भ्र धि कारों  को  समाप्त  कर  परन्तु  ऐसा  बहारी  खतरों  के  समय  ही  किया

 जा  सकता  wer  स्थितियों  में  नही ं।

 तस्करी  सम्बन्धी  are  शभ्राथधिक  are  हैं  कौर  भ्रनुच्छेद  360  के  श्रन्तगंत  wa  इसके
 अधीन

 देश  की  शभ्रार्थिक  स्थिति  को  खतरा  होने  पर  उद्घोषणा  की  जा  सकती  है  परन्तु  फिर  भी  राष्ट्रपति
 को

 मूलभूत  अधिकारों  को  स्थगित  करने  का  अ्रधिकार  नहीं

 4  तारीख  को  गृह  मंत्री  ने  परामर्श  समिति  में  स्वयं  कहा  है  कि  सरकार  स्थिति  को  समाप्त

 करने  पर  गम्भीरता  से  सोच  रही  अरब  वे  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आपात  स्थिति  को  ara  छः  महीने  तक  चालू

 लागू  चाहती  आपात  स्थिति  की  are  में  सरकार  मूलभूत  अधिकारों  को  समाप्त  करना  चाहती

 Shri  S.A.  Shamim  :  There  are  two  parties  in  smuggling  business—the  smugglers  and

 Now,  the  latter  are  equally  guilty.  If those  who  allowed  them  to  carry  on  their  trade.

 they  do  not  allow  the  smugglers  to  carry  on  their  trade,  the  smugglers  will  never  be  able  to

 do  it.  If  the  smugglers  are  sought  to  the  proceeded  against,  why  are  their  accomplices

 being  left  untouched  ?

 But  what  have  they  done  to  check  smug- We  also  condemn  the  smuggling  business.

 gling  after  arresting  the  smugglers  ?

 t  h  ‘  ? What  will  they  do  if  the  courts  hold  their  arrests  illegal  after  6  or  8  mon  tins  ¢  Asa

 matter  of  fact,  they  have  encouraged  corruption.  Is  if  not  a  fact  that  a  Chief  Minister

 of  a  State  against  whom  charge  of  embezzlement  of  Rs.  crores  was  substantiated,  was

 allowed  to  escape  by  giving  him  a  congress  ticket  for  Parliament.  Hazi  Mastan,  when  I

 met  him  last  told  me  that  who  can  claim  that  money  was  not  demanded  from  him  by  the

 Ministers  and  it  was  not  given  to  them.

 श्री  afar :  इस  संकल्प  में  सरकार  द्वारा  तस्करों  को  दंड  देने  कठोर  उपायों  द्वारा

 विरोधी  तत्वों  को  समाप्त  करने  में  wand  जिसके  कारण  नागरिकों  को  न्यायालय  में  जाने  के

 मूलभूत  अधिकार  से  वंचित  करने  का  राष्ट्रपति  द्वारा  एक  आदेश  16  1974  को  जारी
 करना

 का  उल्लेख  किया  गया
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 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  तस्करों  को  दंडित  किया  जाना  यदि  सरकार  के  पास

 विधिक  शक्तियां  नहीं  हैं  तो  हम  उन्हें  कौर  शक्तियां  देने  को  तैयार  परन्तु  कौर  सांविधिक  उपबंध  करने

 तथा  वर्तमान  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  बजाये  सरकार  १५ अनुच्छेद  359  का  उपयोग  करने का  यत्न  कर

 रही  है  प्रौढ़  एक  नागरिक  को  न्यायालय  में  जाने  से  रोक  रही

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  मुलभूत  अधिकारों  को  छीनने  का  भ्रन्धाधुंध  समर्थन  नहीं  किया  जा  सकता

 उन  शक्तियों  का  दुरुपयोग  किया  जा  सकता  है  तथा  हो  रहा  इसी  कारण  हमने  समझा  है  कि  वर्तमान

 आदेश  असंवैधानिक  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 इसके  द्वारा  श्राप  एक  व्यक्ति  को  कानून  के  मामले  में  समानता  के  अधिकार

 से  वंचित कर  रहे  इसके  द्वारा तो  एक  पुलिस  इन्स्पेक्टर  अथवा  गह  मंत्रालय  का  एक  अतिरिक्त  गृह

 बिना  जांच  बिना  मुकदमें  के  किसी  की  रिवाल्वर  से  हत्या  करके  कह  सकता  है  कि  मैंने  यह  कार्यवाही  धारा

 359  के  भ्रन्तगत  की  ऐसा  किया  जा  सकता

 1971  में  सरकार  ने  कहा  था  कि  रासुका  राष्ट्रविरोधी  जासूसों  शादी  को  काबू

 में  करने  के  लिए  30  जून  तक  के  प्राप्त  आंकड़ों  के  तक  16,825 लोग  पकड़े  गये  हैं

 उनमें  से  15,000  कांग्रेस  के  राजनीतिक  विरोधी  तस्करी  शादी  के  लिये  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  की

 संख्या  474  इससे  सरकार  की  नियत  का  पता  चलता

 इसमें  संदेह  नहीं है  कि  संसद  को  संविधान में  संशोधन  करने  की  पूरी  स्वतन्त्रता है  1

 परन्तु  वह  संविधान  के  मूल  ढांचे  को  नहीं  बदल  सकती
 |

 एक  म्रध्यादेश  भ्रमणा  झादेश  के  द्वारा  उसका

 उल्लंघन  नहीं  किया  जा  सकता  |

 Te cm  मंत्री  ने  4  नवम्बर  को  कहा  था  कि  भारत  ate  पाकिस्तान  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधिमंडलों

 के  बीच  1974  में  हुई  बातचीत तथा  15  श्रक्तूबर, 1974 से दोनों 1974  से  दोनों  देशों  के  बीच  पुन

 चालू  हुये  दूर-संचार  सम्बन्धों  श्र  यात्रा  सुविधाओं  के  बहाल  हो  जाने  से  पूरी  स्थिति  में  सुधार  gar  है

 तथा  इस  बात  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  कया  वर्तमान  स्थिति  के  अन्तर्गत  स्थिति  को

 समाप्त  करने  के  प्रश्न  की  समीक्षा  की  जाए  ava  नहीं  ?  परन्तु  wa  उन्होंने  यह  area  जारी  करके

 देश  में  मानवीय  स्वतंत्रता  को  सवर्था  समाप्त  कर  दिया  है  ।  यह  बड़ी ही  झ्राश्चर्यजनक बात

 उन  एफिडेविट ों  atc  साक्ष्यों  को  हम  देखना  चाहते  हैं  जो  इन  मामलों  के  मुकदमों  के  दौरान  पेश

 किये गये  थे  ।

 इस  मामले  में  बड़े  बड़े  शक्तिशाली  व्यक्ति  mater  हैं  ।  हम  इस  रादेश  का  विरोध  करते  हैं  ।

 किसी  व्यक्ति  को  उस  पर  मुकदमा  चलाए  बिना  नज़रबंद  नहीं  किया
 जाना  चाहिये

 ।  यदि  यह  शाक्त  इस

 सरकार  को  दी  गई  तो  वह  इसका  प्रयोग  स्वार्थ  और  दलगत  स्वाद  के  लिए  ही  करेगी
 ।

 इसलिये

 मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  I  have  also  given  a  notice.

 Mr.  Speaker  :  Not  on  this  subject.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  You  can  at  least  listen  to  me.
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 श्रव्य  महोदय  :  हमने  कमी  किसी  समय  अध्यादेश  पर  ama  प्रस्ताव  नहों  tar  है  ।  सदस्य

 निरनुमोदन  प्रस्ताव  पेश  कर  सकते  मैं  उस  पर  चर्चा  करने  से  इन्कार  नहीं  करूंगा  ।  लेकिन में  यह
 स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  करूंगा  |  सदन  में  चर्चा  की  जा  सकता  है  जिस  नोटिस  at  बु  wiz

 श्री  वाजपेयी  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  दे  दिया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  We  are  leaving  the  House  as  a  token  of  protest  against  this
 order.  This  is  murder  of  the  Constitution.  Court  doors  have  been  closed  on  them.  Kind-

 ly  listen  to  me  for  a  while.

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  पहले  ही  दो  घंटे  ले  चुके  हैं  ।  हम  अधिसूचना  तथा  अध्यादेश  सम्बन्धी

 स्थगन  प्रस्ताव पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 Shri  Atal  छापा  Vajpayee  :  Government  do  not  want  to  try  these  smugglers  in  the  court

 of  law.  We  are  expressing  our  resentment  against  this  order  and  leaving  the  house  के  के  #  ४  ०

 (Interruptions).

 श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी  तथा  कुछ  माननीय  सदस्य  समा  भवन  से  बाहर  चले  गये  ।)

 (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  and  some  Hon.  Members  then  left  the  House.)

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सदन  में  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिये  यथाशीघ्र अवसर  प्रदान  किया

 Weqay  महोदय  :  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  भ्र निर्णीत  पड़े  हैं  ।  फिर  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी

 क्या  इस  पर  चर्चा  करें  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  .:  मध्याह्न  भोजन  के  बाद

 अध्यक्ष  :  अरब  सभा  पटल  पर  पत्न  रखे

 a  ए

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत  के  नियंत्रक  ate  महालेखा-परीक्षक  के  प्रतिवेदन-संघ  सरकार  )  तथा  )

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुनार  मुखर्जी  )  :  मैं  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित  पत्न

 रखता  हूं  ——

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अ्रन्तर्गत  भारत  के  नियंत्रक  शौर  महालेखा-परीक्षक  के

 ay  1970-71  के  प्रतिवेदन-संघ  सरकार  \——  निम्नलिखित  भागों  की  एक-एक  प्रति

 भाग  सात  राज्य  तेल  निगम  लिमिटेड  के  विपणन  प्रभाग  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 संस्करण )
 ।

 भाग  ATS  Nea  बेकरी  |  छि त |  ह  कि  Bed  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 (  हिन्दी  संस्करण  )  ।
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 भाग  नौ  हिन्दुस्तान
 फोटो  जि  बन्युस्क्चारिग  कम्पनी  लिमिटेड  के  कार्यकरण

 का  eared  संस्करण

 भाग  बारह  नेशनल  इन्कार  पेंट्स  एण्ड  श्रोफथाल्मिक  ग्लास  लिमिटेड  के  कार्यकरण

 का  मूल्यांकन  तथा  अंग्रेजी

 भाग  तेरह  लेखापरीक्षा बोर्ड  हारा  व्यापक  मूल्यांकन  हेतु  नहीं  लिये  गये  उपक्रमों  में  पाई

 गई  व्यष्टि  ऑ्रनियमितताएं  तथा  कम्पनी  लेखा  परीक्षकों के

 वेदों  का  सारांश  तथा  अंग्रेजी

 प्रिंयालय में  रखे  गये
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०  8477/74]

 (2)  संविधान  के  weer  151(1)  के  प्रस्तुत  भारत  के  नियंत्रक  कौर  महालेखापरीक्षक  के

 ay  1973  संबंधी  प्रतिवेदन--संघ  सरकार  भाग

 संस्करण )  की  एक  प्रति  ।

 थें  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  8478/74]

 (3)  संविधान के  wares  151(1)  के  अन्तर्गत  भारत  के  नियंत्रक  शौर  महालेखापरीक्षक के

 वर्ष  1972-73 संबंधी  संघ  सरकार  (  )  की  एक  प्रति

 में  रखी  गयी  ।  देखियें  संख्या  एल ०  eto  8479/74]

 (4)  संघ  सरकार  के  ay  1972-73  विनियोग  लेख  की  एक

 में  रखी  गयी  |  देखिये  पुलिया  एल०  ठी ०  8480/74]

 अध्यक्ष  महोदय :  मद  संख्या  3  तथा  4  पर  मध्याह्न  भोजन  के  बाद  चर्चा  करेंगे  क्योंकि  सम्बन्धित

 माननीय  सदस्य  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  अब  हम  मद  संख्या  5,  6  तथा  7  पर  चर्चा  करते  हैं  ।

 SD

 धान  विधियां  )  विधेयक

 TAXATION  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  को  प्रवर  समिति  में  नियुक्ति

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सपने  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  आयकर  1961,  धनकर  1957,  दिनकर  अधिनियम

 1958  शौर  कम्पनी  (  )  अति कर  1964  का  ate  संशोधन  वाले

 विधेयक  संबंधी  प्रवर  समिति  में  श्री  यशवंतराव  wee  के  त्यागपत्न  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  पर  श्री  सो०  सुब्रह्मण्यम  को  नियुक्त  करती

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 यह  सभा  आयकर  1961,  धनकर  1957,  दिनकर  अधिनियम

 1958  कम्पनी  (  )  झपटकर  1964  का  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  संबंधी  प्रवर  समिति  में  श्री  यशवंतराव  चव्हाण  के  त्याग पत्न  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  पर  श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  को  नियुक्त  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.
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 27  1896  अनुपूरक  भ्रनुदानों  की  मांगे  1974-75

 —

 संविधान  (32  at  विधेयक

 CONSTITUTION  (32nd  AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  में  दो  सदस्य  नियुत  करने  के  लिये  राज्य  सभा  की  सिफारिश |

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  भारत  के  संविधान  का  ak
 संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  से  सर्वश्री  रामनिवास  मिर्धा  कौर

 उमाशंकर दीक्षित  दुबारा  त्याग  पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य  सभा

 के  दो  सदस्य  नियुक्त  कर  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार  नियुक्त

 किये  गये  सदस्यों  के  नाम  इसे  सभा  को  सूचित  करे  क

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  भारत  के  संविधान  का  कौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त समिति  से  सर्वश्री  रामनिवास  मिर्धा  कौर

 उमाशंकर  दीक्षित  दवारा  त्याग  पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य
 सभा

 के  दो  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा  राज्य  सभा  दवारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार  नियुक्त

 किये  गये  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  संविधान  )  :  कार्यसूची  की  मद  संख्या  5  के  बारे  में  मैं  एक  निवेदन  करना

 चाहता हूँ  ।

 प्रवर  समिति  के  तीस  सदस्य  हैं  जिसमें  से  दो  सदस्यों  श्री  तत्कालीन  वित्त  मंदी  श्र  श्री
 के ०  कार  गणेश  तत्कालीन  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  त्यागपत्र  दिया  है  लेकिन  केवल  एक  स्थान

 पर  ही  नियुक्ति  की  जा  रही  है  ।

 श्री
 के

 ०  रघरामेया  :  हम  दूसरे  रिक्त  स्थान  पर  शीघ्र  ही  नियुक्ति  करेंगें  ।

 श्री  सेशियान  :  अरब  नियुक्ति  करने  में  क्या  कठिनाई  राज्य  सभा  का  इससे  कोई  संबंध  नहीं

 है  ।  यह  कोई  संयुक्त  समिति  नहीं है  ।  यह  इस  सभा  की  प्रवर  समिति  है  ।  कया  मंत्रालय  का  राज्य  मंत्री

 इस  योग्य नहीं  है  ?

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  प्रा पका  कहना  टीक

 अनुपूरक  अन दानों चप्  को  सांसे  1974-75

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS

 (GENERAL)  1974-75

 विवरण  प्रस्तुत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  हमें  1974-75 के  बजट

 संबंधी  अनुदानों  की  पूरक  मांगें  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता
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 Calling  Attention  to  the  Matter  of  Urgent:  Kartika  27,  1896  (Saka)
 Public  Importance

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  मद  संख्या  5,  6,  7  को  निपट  लिया  है  ।  श्री  मधु  लिमये  नहीं
 का जज  उार  सख्या भरता  मघ  कादिर  A  को  मध्यान  arta  के  उपरान्त  लिया

 है  ।  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  ध्यानाकर्षण
 म  तगा  ws  हुह  च्  है

 जाएगा  |

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  तीन  बज  कर
 30  मिनट  म०  प०  तक  के  लिए

 स्थागित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  thirty  minutes  past  fifteen  of  the  clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  dla  बज  कर  33  मिनट  स०  प०  पर  पुनः  समेवत  हुई ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  thiry-three  minutes  past  fifteen  of  the

 clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair.  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेंगे  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  विधि  मंत्री  श्री  एच०  श्रार०  गोखले
 से  कई

 प्रश्न

 पूछे  थे  ।  हमने  सरकार  के  विरूद्ध  जो  कुछ  कहा  है  उस  के  लिए  वह  पर्याप्त  उत्तर  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उचित  शुक्रवार  पर  उचित  मद  संख्या  को  लिया  जायेगा

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 विषय

 की  कौर  ध्यान  दिलाना

 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रकित्स  भोपाल  में  शारी  विद्युत  उपकरणों का
 जमा  हो  जाने  का

 समाचार

 प्रो०  मधु  दण्डवत  (  :  मैं  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय

 महत्व
 के  निम्न  विषय  की  और  दिलाता  हूँ  ate  उनसे  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वह  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य

 द

 विघुत  बोर्डों  द्वारा  जिनके  लिए  भारी  विघुत  उपकरण  बनाए  गए  थे  उनको  लेने  से  इन्कार

 किए  जाने  के  कारण  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  लगभग  14  करोड़  रुपये  के  भारी  विद्युत

 उपकरणों  के  जमा  हो  जाने  के  कथित  समाचार  ।

 उद्योग  तथा  नागरिक  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  go  सी०  जार्ज  )
 :  1974

 के  अंत  में  भोपाल  में  तैयार  पड़े  उपकरणों  का  मूल्य  15.  74  करोड़  रुपये  था
 ।

 ये  सम्पूर्ण  उपकरण  विशिष्ट

 ग्राहकों  के  भ्राडंरों  पर  निर्मित  किये  गये  हैं  ।  इसमें  से  8.  60  करोड़े  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरण  सामान्य

 तरीके  से  भेजे  जाने  वाले  हैं  ।  बी०  एच ०  Fo  एल०  के  भोपाल  स्थित  एकक  ने  चालू  वित्त  वर्ष  अर्थात

 1974-75  में  95  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरण  का  निर्माण  करने  ar  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  |

 अब  तक  औसत  मासिक  उत्पादन  6  से  7  करोड़  रुपये  तक  का  रहा  है  ।  उपकरणों  के  लिये  विशेष

 प्रकार  की  पैकिंग  प्रेषण  पद्धतियों  की  आवश्यकता  होती  है  ।  8.  6  करोड़  रुपये  का  उपकरण  जो भेजा

 जाने  वाला  वहू  लगभग  एक  मास  का  उत्पादन  है  दौर  मोटे  तौर  पर  किसी  निश्चित  समय  के  सामान्य

 ऋण
 भाण्डागार माल  सुची  के  AT  न्य  हैं  ।
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 18  1974  लोक  महत्व के  विषय

 9  7,14  करों  पये  के  मूल्य  की  बाकी  वस्तु  में  से  2.0 76.0  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरण

 लिए कही को  विभिन्न  स्थानों  को  भेजने के  मालगाड़ी  के  डिब्बों  के  arte  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  थी  az

 os

 ep

 कर  दे  ग  हो

 ares

 मक

 गाद

 मे

 उत  गह  दकन  है  ata

 कए  उहा  क

 भेजने के a  लिए  रेलवे  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही है  ।  माल  डिब्बों  स्वीकृति  के  मिलते ही

 ये  .  भेज  दिए  जायेंगे  ।

 करोड़  रुपये  के  मलय  के  शेष  उपकरणों  में  2.  99  करोड़  रुपये  के  मलय  की  ट्र बशर्त

 कन्ट्रोल  गियर  शादी  जोकि  रेलवे  के  लिए  हैं  भर  0.52  करोड़ रपये  के
 मूल्य  के

 ट्रांसफार्मर  पंजाब  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  लिए  हैं  ।  अरब  यह  पता  लगा  है  कि  रेलवे  के  लिए
 जो

 उपकरण

 हैं  वे  उनकी  वर्मा  आवश्यकता  से  अधिक  क्योंकि  उनके  इंजन  निर्माण  कार्यक्रम  में  कुछ  हो

 है |  बी०  एच०  ६०  एल०  इस  उपकरण  की  डिलीवरी  की  संशोधित  तालिका  के  में  रेलवे

 के  साथ  विचार  विमश  कर  रहा  है  ।  पंजाब  राज्य  विद्युत  ate  धन  की  कमी  या  अपने  सिविल  निर्माण

 कार्य  में  विलम्ब  होने  के  कारण  उनके  लिए  तैयार  कराए  गए  उपकरण  की  डिलीवरी  ले  में  प्र समर्थ  है

 इस  मामले  पर  बी०  एच०  fo  एल०  कौर  पंजाब  राज्य  विदित  ate  के  बीच  बातचीत हो  रही  है

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  को  देखकर  मैं  काफी  हैरान  हुआ

 उन्होंने  प्रभी-कभी  यह  विभाग  संभाला  है  शायद  इसीलिए  उन्हें  तथ्यों  की  पूरी  जानकारी  नहीं
 ।  वक्त

 में  जितनी  जानकारी  दी  गई  है  उससे  समाचार  पन्नों  में  दी  जाने
 वाली

 जानकारी  कहीं  श्रमिक  विस्तृत

 होती है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  क्या  विभिन्न  राज्य  विद्युत  बोडो  द्वारा  विद्युत

 उपकरणों  के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  fro  को  दिए  गए श्राडरों  में  कुछ  कमी  रह  गई  ar?  दूसरे

 यश  भी  कहा  रहा  है  कि  रिज  बेक
 द्वारा

 वित्त  कम  कर  देने  की
 नीति

 के  कारण  राज्य  विद्युत
 >»  |

 उनके  द्वारा बडों  द्वारा  महत्वपूर्ण  उपकरणों  जैसे  ट्रांसफार्मर  इत्यादि  को  aaear  कठिन  हो  गया

 दिए  गए  झा डर  केवल
 भारत  eat  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  के

 पास  ही  नहीं  अपितु  त्न्प  कम्पनियों  पास  भी
 निलंबित  पढ़े  हैं  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 उपकरण  इसलिए  नहीं  उठाए  जा

 रहे  क्योंकि  राज्य  विद्युत  ate  में  काफी  शभ्रनियमित  प्रक्रियाएं  चल  रही  हैं  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  उनकी

 वित्तीय  स्थिति  खराब  होती  जा  रही  है  ।  यही  बजह  हैं  कि  यह  भारत  हैवी  इलेक्ट्रा  कलसे  लिमिटेड के
 पास  जमा  हो  माल  को छुड़ाने में  समर्थ  नहीं  क्या  8  सदस्यों  की  एक  जांच  समिति  ने  बिहार के  राज्य

 विद्युत  बोर्डे  द्वारा  उपकरणों  की  खरीद  में  की  जाने  वाली  गे  भी  र  झ  नियमित्तताओओं का  पता  लगाया  है
 ?

 -  बया  हस

 काय  में  उच्च  अधिकारी  भी  लगे  हुए  हैं
 ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने  भारत  हैवी  लिंगी

 टेड  के  भ्र ति रिक्त  wea  फर्मों  को  भी  काडर  दिए  थे
 ?

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  कदाचार  के  कारण  उन्होंनें

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  को  सारे  काडर  न  देकर  qa  फर्मों  को  बिना  उनकी  वास्तविक  क्षमता  का  पते

 लगाए  काडर  दिए  जिसके  कारण  उन्हें  बाद  में  बहुत  हानि  का  सामना  करना  मैं  .  मंत्री  महोदय  का

 हान
 राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  खेदजनक  स्थिति  की  ate  दिलाना  चाहता

 उत्तर  प्रदेश  के  में  भी  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश

 रेलवे  को  प्रति  दिन  एक  लाख  रुपया  विलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  सदा  कर  रहा  है  क्योंकि  उसका  करोड़े
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 Public

 Importance
 November  18,  1974

 ——  ध

 ed  का  माल  fafa  रेलवे  स्टेशनों  पर  उठाने  हेतु  पढ़ा  एक  लाख  रुपये  कोई  छोटी  मोटी  राशि

 नहीं  7  करोड़  रुपये  के  माल  के  पीछे  वह  रोजाना  1  लाख  साये  का  विलम्ब-शुल्क  सदा कर  रहे

 हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  इस  बात  को  वक्तव्य  में  स्वीकार  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  श्रीबर

 1974  के  में  तैयार  पड़े  उपकरणों  का  मलय  15.74  करोड़  रुपये  था  ।  इसमें  से  8.  60  करोड़

 रुपये  के  मलय  के  उपकरण  सामान्य  तरीके  से  भेजे  जाने  वाले  हैं  ।  उन्हें  यह  मालम  नहीं  है  कि  क्या  उन

 लोगों  को  जिन्होंने धार  दिए  हैं  माल  प्राप्त  gar  है  या  नहीं  ।  दूसरे  पैराग्राफ  में  उन्होंने  कहा  है  कि
 7.14  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  बाकी  वस्तु  में  से  2.  76  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरणों  को  विभिन्न

 स्थानों  को  भेजने  के  लिए  मालगाड़ी  के  डिब्बों  के  आवंटन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  थी  कौर  20.  87

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरण  अधिक  मात्रा  में  भेजे  गए  उपकरण  है  जिनके  लिए  चढ़ाने  व  भेजने  के

 लिए  रेलवे  की  स्वीकृति की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।  यह  स्पष्ट है  कि  7  करोड़  रुपये  के  मलय  के

 विद्युत  उपकरण  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों  पर  उठाने  के  लिए  पड़े  हैं  ।  इस  संबंध  में  मझे  विशिष्ट  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  ate  विस्तार  योजनाओं  हेतु  चाल  वर्ष  में

 60  करोड़  रुपये  का  अग्रिम  घन  5  करोड़  रुपया  प्रति  माह  के  हिसाब  से  दिया  जायेगा  लेकिन  अगस्त

 1974  तक  केवल  9  करोड़  रुपया  ही  दिया  गया  ।  माल  को  न  उठा  पाने  की  एक  वजह  यह  भी

 है  कौर  मंत्री  महोदय  कृपया  यह  बताएं  कि  अगस्त  तक  केवल  9  करोड़  रुपये  ही  क्यों  दिए  गए
 ?  मंत्री

 महोदय  कह  सकते  हैं  कि  यह  भ्राबवासन  चुनाव  के  अवसर  पर  दिया  गया  था  तब  तो  कौर  प्रश्न  पूछने

 की  गंजाइश  नहीं  यदि  इसके  लिए  कोई  wer  कारण  उत्तरायी  हैं  तो  कृपया  उन्हें  स्पष्ट

 इसी  संदर्भ  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न विद्युत  बोर्डों  उनके  द्वारा  विद्युत  उपकरणों

 के  लिए  भ्रामक  देने  तथा  माल  को  न  उठा  पाने  के  कितनी क्षति  हुई  यह  भी  पता  लगा  है

 कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  fara  ate  को  वर्ष  1973-74 के  दौरान  33.3  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है

 wat  यह  हानि  पड़ौसी  राज्यों  से  ऊंचे  मूल्य  पर  बिजली  प्राप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  हुई

 aa  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विभिन्न  राज्य  विद्युत  बोर्डों  से  संबद्ध  इंजीनियरों  ने

 अपनी  उचित  मांगों  को  पूरा  कराने  हेतू  कई  बार  हड़ताल  की  ।  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  राज्य  विद्युत

 बोर्डों  १"  कुशलता  ate  लाभप्रदता  कम  है
 ?

 उनकी  राय  में  कमी  हुई  मंत्री  महोदय  इन  सब  बातों

 का  मझे  विशिष्ट उत्तर  दें  ।

 थ्री  go  ato  1...  भारत  हैवी  इलैक्ट्रक्लिस  लिमिटेड  भोपाल  का  एक  बड़ा  कारखाना  समूह  है

 कौर  इस  वर्ष  के  लिए  हमारा  प्रस्तावित  उत्पादन  लक्ष्य  95  करोड़  रुपये  है  ।  इतने  बड़े  उद्योग  में  यह

 समझा  जा  सकता  है  कि  उत्पादन  से  एक  महीने  पहले  की  स्थिति  का  पता  चलेगा  जोकि  लदान  aria  के

 लिए  इसे  स्टाक  जमा  होना  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  इतने  बड़े  उद्योग  में  तो  इसे  सामान्य  ही  समझा

 जाना  चाहिए  कि  7  करोड़  रूपये  या  8.6  करोड़  रुपये  का  माल  भेजा  जा  रहा  माननीय  सदस्य

 a  wer  है  कि  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  माल  नहीं  उठाया  जा  रहा  है  किन्तु  वास्तविक  स्थिति  यह  नहीं

 है  15.74  करोड़  रुपये  के  जमा  माल  में  से  8.6  करोड़  रुपये  का  माल  सामान्य  रूप  से  भेजने  की

 प्रक्रिया  में  है  ।  14  करोड़  रुपये  के  माल  में  से  2,  76  करोड़  रुपये  के  माल  के  लिए  रेलवे  वैगनों

 की  प्रतीक्षा  है  ।  फिर  0.87  करोड़  रुपये  की  बड़े  झा कार  की  मशीनरी  है  जिसके  लिए  लदान  के  लिए

 रेलवे  की  झलकती  प्राप्त  की  जानी  है  ।  बड़े  प्राकार  की  मशीनरी  के  लिए  विशेष  प्राकार  के  बैगनों  की

 आवश्यकता  है  ।  हम  ठीक  प्रकार  के  वैगन  प्राप्त  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  से  संपकं  स्थापित  किए
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 go  हैं  ।  3.51
 करोड़  रुपये  की  करेक्शन  मोटरों  शादी  में  केवल  0.52  करोड़  ५  के  माल  को  अधिक

 नहीं  किया  जा  रहा  क्योंकि  एक  बिजली  ate  पंजाब  राज्य  बिजली  बोर्डे  की  कठिनाई  है
 ।

 शेष

 माल  पहले  ही  भेजा  जा  चुका  है  शौर  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 8.  60  करोड़  रुपये  का  माल  जो  हर  महीने  लिया  जाता  है  उसमें  बिहार  को  केवल  «6  प्रतिशत

 दिया  जाता  है
 ।

 प्राप्त  करने  वाले  भुगतानों  के  बारे  में  स्थिति  ऐसी  है  कि  हालांकि  विभिन्न  राज्य  बिजली

 बोर्डों  से  84  करोड़  wa  लिए  जाने  हैं  बिहार  के  नाम  केवल  5.  54  करोड़  रुपये  बकाया  माननीय

 सदस्य  ने  राज्य  विद्युत  ate  में  भ्रपनाई  जाने  वाली  अनियमितताओं  का  उल्लेख  किया  है  ।  मेरे  विचार  में

 यह  प्रश्न  उन्हें  संबद्ध  मंत्री  से  करना  चाहिए  ।

 Sto
 मधु  दण्डवत :  मेरा  प्रश्न  संगत  कदाचार  के  कारण  वह  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल को  भीतर

 न
 देकर  oar  फर्मों  को  देते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  उनकी  वित्तीय  स्थिति  खराब  हो  गई  है  |

 उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  बताय  है  कि  इतने  बड़े  उद्योग  के  पास  स्टाक  का  जमा  हो

 जाना  कोई  सामान्य बात  नहीं  है  ।  राज्य  विद्युत बोड़  राज्य  के  भीतर  क्या  करता  है  इसका  इस  प्रशन

 से  कोई  संबन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  ए०  सी०
 राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  श्रमिक  स्थिति  या  किसी  अन्य  कठिनाई  के  कारण  वहां

 से  माल  नहीं  उठाया  गया  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  कार्यकरण  में  हमारी  ac  वित्तीय  कठिनाईयां

 हो  सकती  हैं  माननीय  सदस्य  तथा  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  भारत  हैवी  इलैक्ट्रीक्लस

 का  उत्पादन  लाभप्रदता  दोनों  में  ही  पिछले  दो  वर्षों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  1972-73 में  143  करोड

 रुपये  के  उपकरणों  का  उत्पादन  gat  है  ।  1973-74  में  इस  एकक  ने  90  करोड़  रुपये के  मूल्य  के

 अधिक  उपकरणों  का  उत्पादन  किया  लाभ  के  मामले  में  1973-74 में  27  करोड़  रुपये  था  जबकि  197  2-

 73  में  यह  केवल  13  करोड़  रुपये  था  ।  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  भुगतान  की  कठिनाई  के  बावजूद  भी

 हमने  कोई  स्टाक  प्रेषण  से  रोककर  नहीं  रखा

 श्री  मुख्तियार सिह  मलिक  :  सरकार  के  सभी  विभागों  at  उद्योगों  ने  अपनी

 जिम्मेवारी  भ्रमण  विभागों  पर  डालने  की  प्रक्रिया  सी  बना  ली  है  ।  उदाहरण  के  लिए  रेलवे  मंत्री  ने  कई

 बार  सदन  में  बताया  है  कि  हड़ताल  के  बाद  स्थिति  काफी  सामान्य  हो  गई  है  लेकिन  खाद्य  विभाग  को

 लीजिए  या  प्रति  विभाग  को  या  भारत  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड  को  घो  सब  acl  कमियों  के  लिए

 रेलवे  प्रशासन  को  AAT  ठहराते  है  इस  प्रकार  वह  अपने  जिम्मेवारी  से  भाग  नहीं  यह  सरकार

 की  संयुक्त  जिम्मेदारी  है  उनमें  किसी  प्रकार  का  समन्वय  अवश्य  होना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  ने  भारत  हैवी  इलैक्ट्रक्लिस  लिमिटेड  की  बहुत  सुन्दर  तस्वीर  खींची  है  ।  पर

 चारों  में  प्रकाशित  हो  रहे  समाचारों  के  भ्रनुसार  वहां  की  स्थिति  काफी  चिन्ताजनक  है  ।  प्रो ०  मधु  दण्डवते

 ने  विभिन्न  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  विद्युत  उपकरणों  के  लिए  दिए  गए  में  कुछ  कमी  के  बारे  में  पूछा

 है  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह

 सकते  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विद्युत  बोर्डों  हारा  दिए  गए  झालरों  के  अनुसार  ato  एच०

 ई०  एल०  द्वारा  माल  तैयार  कर  दिया  जाता  है  कौर  अगर  वे  माल  नहीं  उठाते  तो  उसके  लिए

 जुर्माने  की  कोई  व्यवस्था  है  ?  बी०  एच०  Fo  एल०  उनकी  खातिर  क्यों  हानि  का  सामना  करे  इस  संबन्ध

 में  मैं  विशिष्ट  उत्तर  चाहता  हूं
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 HATA,  हू  गारो  लगाया  ar  है  बैगन  समय  पर  mene.  सहीं
 रहे मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  .  चाहता

 कि
 ्  भिन्न  प्र  के

 वैगनों  को  प्राप्त  क र  लिए
 fre  एच०  ई०  एल०  रेलवे  मंत्री  का  alae  में  कोई  समन्वय है  क्या  रेलवे  द्वारा  समय

 पर
 वैगन

 त् न  दिए  wih
 पक्ष

 oh  उन  गह  aim  क  or  क  ा  ?
 अगर

 बीं०  एंड  ई०  कलंकों  रेलवे  मंत्रालय  समय  पर  वैगन  नहीं  सप्लाई  करता  तो  वह  क्यों  इसको  नुकसान
 ?

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड
 को

 बड़े  ग्राहकों  से  काफी  राशि  लेनी  बाकी  है  ae  यह  भुगतान
 35

 करोड़  रुपये  के  लगभग  है  ।
 इनका  मूल्य  भारत  हैवी  इलेक्ट्रानिक्स  के  मूल्य  उत्पादन

 के
 मूल्य  का

 50
 प्रतिशत  है  इसके  भारत  हैरी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  वित्तीय  स्थिति  काफी  ख़राब  गई

 fro  एच  ० है
 क्या  इसके  कारण  सहायक  उद्योगों  की  वित्तीय  स्थिति  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  क्योंकि  उन्हें  a

 ई०  tgs Be  से  समंदर  पर  पैसे  नहीं  मिल  मंत्री  महोदय  इन  तीनों  प्रश्नों  को  विशिष्ट  उत्तर  दें
 ।

 तो  ए०  सी०  जाज  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  दिए  गए  डिजाइन  के  अनुरूप  माल  तैयार

 करता राज्य
 बोर्डों  द्वारा  माल  उठाए  जाने  से  इंकार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि

 हम  न  तो  अधिक
 उत्पादन  करते  हैं  ate  न  विभिन्न  किस्म  का  माल  देते  है  ।  यह  सच  है  कि  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रीकल्स  35  करोड़  रुपये  की  राशि  विभिन्न  विद्युत  बोर्डों  से  लेनी  है  पर  इससे  हमारे

 उत्पादन  कार्यक्रम  कोई  प्रसर  नहीं  पड़ता  ।  इससे  वित्तीय  कठिनाइयां  अवश्य  उत्पन्न  हो  सकती  है  पर

 हमारा  बाकी  सारा  काम  अनुसार  हो  रहा  है  भोपाल  एकक  बड़ी  west  तरह  कार्य  कर  रहा

 पिछने  महीने  6.1  करोड़  रुपये  के  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  बदले  इर  एकक  में  8.37  करोड़

 ह  का  बता  के
 प्रकरणों  का  उत्पादन  किया  गया  ।  इसी  प्रकार  पहले  7  महीनों  में  40  करोड़  रुपये

 के  मूल्य  के  उपकरणों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  किया  था  wie  43.93  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के

 उपकरणों  का  उत्पादन  हुम  है
 ।

 कई  कठिनाइयां  के  बावजूद  भी  उत्पादन
 soo

 प्रतिगत  gor  हम  लयक वित्तीय

 कठिनाईयों  के  संबन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  से  बात-चीत  कर  रहें  हैं
 ।

 इन्होंने  रेलवे  का  भीं  उल्लेख  किया
 है  ।

 er  ) हमे  रेलवे  के
 ate

 पूर्ण  सहयोग  करतें  हुये  कार्य  कर  रहे  हैं

 जहां  तक  हां  एकत्रित  होने  वाले  उपकरणों  का  संबन्ध  है  उसके  बारे  में  मुझे  यही  निवदन  करना

 है  कि  कुछ  marae  प्रकार
 के

 उपकरण  है  जिनका  आकार  काफी  बड़ों
 |  ले

 जाने  के  लिए

 रेलवे  को  विशेष  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  परन्तु  हमें  ara  है  कि  रेलवे  प्राधिकारियों  के  सहयोग  से  यह

 समस्या जायेगी  1

 wea  में  इन्होंने  सहायक  एककों  की  बात  भी  है  ।  aval  वित्तीय  कठिनाईयों  के  उपरान्त
 में |  लग

 हमारा  सदैव  यह  प्रयत्न  रहता  है  कि  जो  छोटे-छोटे  एकक  सहायक  उपकरणों  के  उत्पादन

 हुये  उन्हें  समय  .  पर  भुगतान  दिया  कुछ  एककों  को  हम  सामान्य  प्रयोगों  से  ही  भुगतान

 कर  देते हैं  ।  छोटे  एककों  की  को  हम  सदैव  तत्पर  रहते  क्योंकि  हम  यह  मानते  हैं

 कि  सभी  के  सामूहिक  उत्पादन  पर  ही  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  प्रगति  निरभर  करती

 है  ।
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 18  1974  रल  मरा  हारा  चतरथ

 रेल
 मंत्री  द्वारा

 5  1974  को  सभा  में  वो  गई  जानकारों  को  वारे

 में  सदस्य  द्वारा  वक्तव्य

 STATEMENT  BY  MEMBER  RE  it  INFORMATION  GIVEN  BY  RAILWAY

 MINISTER  ON  Sth  SEPTEMBER,  1974

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  During  the  course  of  his  speech  on  Shri  Piloo  Mody’s

 Privilege  Motion  against  the  Editor  of  on  5th  September  1974,  I  had  referred

 to  four  confidential  Goveruament  documents  on  the  abuse  of  licence  facilities  by  certain

 firms  Subsequently,  those  documents  were  placed  on  the  Table  of  the  House  The  abuses

 of  import  licences  which  these  docuinents  revealed  amount  to  rupees  3  crores  and  15  lakhs

 The  commission  and  investigation  of  those  abuses  covered  the  pcriod  fram  1970  to  1974

 11  was  also  stated  by  me  that  Shri  Lalit  Natayan  Mishra  was  the  Minister  incharge  for

 Foreign  Trade  Ministry  at  that  time  But  some  of  my  friends  from  Congress  benches,  said

 hat  if  Shri  Mishra  was  not  incharge  of  Foreign  Trade  at  that  time  would  I  withdraw  my

 statement  At  that  movement  Shri  L.N.  Mishra,  who  had  just  entered  the  House  and  taken

 his  seat,  too  interrupted  me  by  saying  11181  h:  was  not  incharge  of  Foreig..  Trade  in  1972

 Subsequent  enquiries  have.  however,  revealed  that  Shri  Mishra  was  incharge  of  the

 Foreign  Trade  Ministry  from  June  1970  to  January  1973  During  this  span  of  30  months

 when  Shri  Mishra  was  Minister  there,  there  were  numerous  import  Jicence  scandals  some  of

 which  have  been  cnumerated  in  the  se:ret  documents  quoted  by  me

 It  is  evident  that  Shri  Mishra  made  a..  incorrect  statement  by  saying  that  he  was  not

 incharge  of  Foreign.  Trade  during  1972  My  submission  is  that  he  should  apoligise  for  this

 serious  lapse  and  openly  acknowledge  his  responsibility  for  misuse  of  Jicences

 रेन  मंत्रों  एल०  एन०  म्रब्यघ्त  5  1974  को  प्रतिपक्ष  के  सम्पादक

 के  श्री  पोल  ar  के  निषेधाधिकार  के  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  श्री  मधु  लिमये  ने  अरन्य  बातों  के

 साथ-पाथ  ws  था  कि  उनके  आबंटन  ole  ऑ्रनिर्गीत  पड़े  आवेदन-पत्तों  का  निबटारा  कर  दिया

 गय  |  1970  में  fen  गया  जबकि  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  विदेश  व्यापार  मंत्री az  निर्णय  जनवरी

 +
 संध्या  15205  दिनांक  5-9-74  म्रसंशोधित  )

 ।  मैंने  इस  भ्रामक  धारणा  को  दूर  कर  देना
 अपना

 कर्तव्य
 समझा  था  ate  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  मैं  1970

 में  विदेश  व्यापार  मंत्नी  नहीं  था  1

 वास्तव  मेंने  27  1970  विदेश  व्याप।र  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभाला  था  ।  रिपोर्ट

 की  संशोधित  प्रति  में  जनवरी  1970  की  जगह  1972  दिया  गया  था

 6  1974  को  जब  rete  की  अ्रसंगोधित  प्रति  आवश्यक  संशोधन  करने  के  लिए

 मेरे  पास  भिजवायी गयी  तो  मेंने  ‘1972’  की  जगह  1970  करके  वह  संशोधित  प्रति  एडिटर

 डिबेट्स
 इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  ही  लौटा  at

 हम  प्रकार  यह  ez  है  कि  साइन  में  किसी  प्रकार  को  aaa  बयानी  करने  का  मेरा  कतई  कोई

 इरादा  नहीं  था  ।

 Shri  Madhu  Limaye :  I  rise  oi  a  ‘point  of  order.  The  directions  under
 which  Sub-

 mitted  my  notice  has  got  a  lengthy  procedure.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  ag,  प्रक्रिया  .
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 oft  aq  लिमये
 :

 जी  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  फिर  सदस्य  mat  से  सम्बद्ध

 जो  भी  साक्ष्य  वह  wera  के  समक्ष  प्रस्तुत  लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा  जो  परिचयਂ

 प्रकाशित  किया  उसमें  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  इनके  पास  जून  1970  से  जनवरी  1973

 तक  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  का  कार्यभार  रहा  ।

 > एल०  एन०  मिश्र  :  यह  तो  मेंने  कहा  ए  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  That  means  the  factual  position  is  that  he  was  a  Minister  in

 1972.  But,  according  to  him,  he  was  a  Minister  in  January,  1970.  But  still  factual  position
 can  be  well  verified  from  the  tape  record  so  as  to  ascertain.  Whether  it  was  a  mistake  on

 the  part  of  Reporter  or  otherwise.

 Shri  L.N.  Mishra  :  I  said  that  I  was  a  Minister  in  1972.  I  was  a  Minister  for  Foreign
 Trade  from  June  1970  to  4th  January,  1973,  That  day  also  I  said  the  same  thing.

 Shri  Madhu  Limaye  :  Then  you  must  admit  as  your  slip  of  tongue.  May  I  know  if

 hon.  Deputy  Speaker  will  make  some  observation.

 उपधध्यक्ञ  महोदय  :  अंतमें  जरा  स्थिति  ess  कर  दूँ  मंत्रो  महोदय  ने  यहीं  कड़ा  फि  बिना  शुद्धि

 के  जो  रिपोर्ट  छपी  थी  उसमें  1972  ही  छापा  था  परन्तु  wa  उनका  ध्यान  इस  झोर  दिलाया  गया  तो

 उन्होंने इसे  ठीक  करके  1972 से  1970 कर  fears  यही  बात  उन्होंने  यहां  कही  है  ।  गर्त  यह  स्पष्ट

 है  कि  इनकी  सभा  को  गुमराह  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  था

 भारतीय  fora  बैंक
 विधेयक

 RESERVE  BANK  OF  INDIA  (AMENDMENT)  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय :  भारतीय  रिजवी  बैंक  विधेयक  पर  art  विचार  आरम्भ  किया

 जायेगा  ।  श्री  मूलचन्द  डागा  बोल  रहे  थे  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  J  rise  on  a  point  of  order.  On  Friday,  when  spoke

 on  the  Reserve  Bank  of  India  (Amendment)  Bill,  then  I  wanted  to  know  the  position  of

 deposits.  In  this  connection,  the  documents  supplied  to  me  through  the  Reserve  Bank  were

 of  two  types  and  I  could  not  make  out  which  of  them  was  inforce.  I  had  sought  a  clarifi-

 cation  which  was  not  given  by  the  Reserve  Bank  authorities,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  उपमंत्री  महोदय  ने  श्राप  की  बत

 नोट  कर  ली  होगी  तथा  वह  उत्तर  देते  समय  इसका  भी  उत्तर  दे  देंगें ।

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  :  While  speaking  oi  the  Bill,  I  had  submitted  that  the  Reserve

 Bank  has  proved  to  be  a  failure  and  this  fact  can  be  varified  from  the  reports  of  the  Bank.

 The  Reserve  Bank,  in  one  of  its  reports,  has  admitted  that  big  money  lenders  and  the  vested

 interests  have  been  receiving  huge  amounts  as  loans  in  the  name  of  Co-operative.  Societies.

 Most  of  the  amounts  have  not  been  recovered  so  far.  As  a  matter  of  fact,  the  Co-operative

 movement  has  proved  to  be  a  failure  in  a  number  of  States.  There  has  been  misappro-

 priation  and  bungling  of  cooperative  funds  on  a  very  large  scale.  On  the  other  hand,  Re-

 serve  Bank  has  failed  to  provide  credit  to  small  farmers.
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 maH
 fora  बैक  विधेयक

 It  has  been  said  that  loan  is  being  increased  for  animal  husbandry.  But  no  heed  is

 being  paid  to  the  hundreds  of  aplications  relating  to  scheduled  castes  and  scheduled  tribes.

 Something  must  be  done  about  these  applications  also  and  a  report  should  be  presented  as

 to  how  much  loan  was  given  to  poor  people.  Regarding  the  loan  policy  of  the  Reserve

 Bank  of  India,  I  feel  that  a  uniform  policy  should  be  adopted  by  the  Bank.  The  present

 policy  being  followed  by  the  Reserve  Bank  is  far  from  being  satisfactory.

 In  the  present  Bill,  a  number  of  safeguards  have  been  provided  by  the  Government
 for  Government  Officials.  I  do  not  consider  it  to  be  fair.  My  personal  feeling  is  that  there
 should  be  no  distinction  between  a  Government  official  and  a  con.mon  man.  They  must
 be  treated  at  par.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  There  is  no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजायी  जाय  wt  सभा  में  गणपूर्ति है  ।

 श्री  इरा स्मो  दि  सकरा  :
 :  वर्तमान  विधेयक  द्वारा  1934  में  अधिनियमित

 नियम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उस  समय  से  लेकर  wa  तक  देश  में  अनेक  घटनायें  घट  चुकी

 यह  बहुत  बात  है  कि  सरकार  ने  मूल  अधिनियम  की  जांच  नहीं  की  उसे  परिस्थितियों

 के  अनुरूप  बनाने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।  वर्तमान  व्यवस्था  के  खण्ड  8  में  नयी

 धारा  18  अन्तः स्थापित  की  जा  रही  है  ।  इस  धारा  के  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  ष्  fora  बैंक  ढारा  दिये  गये  ऋण  की  वैधता  को  चुनौती  नहीं  दी

 जायेगी  ।  इसका  कारण  केवल  यह  है  कि  ज्ञापन  या  संस्था-ग्रत्तनियमों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं
 जै
 ्  ।  इससे  बहुत  ही  गंभीर  तथा  खतरनाक  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी

 ।
 इसी  प्रकार  का  इस  विधेयक  का

 एक  aq  उपबन्ध  है  जिसकी  व्यवस्था  खण्ड  24  के  aaa  की  गई  है  ।  यह  व्यवस्था  भी  सरकार  ही

 के  नियमों  को  खण्डित  करने  वाली  जान  पड़ती  है  ।  सम्पूर्ण  व्यवस्था  को  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि

 सरकार  एक  ही  दल  के  शासन  की  जोर  भ्र ग्र सर  हो  रही  है  ।  बैंक  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  रखी

 जानी  चाहिए  कि  इस  पर  किसी  भी  दल  का  प्रभुत्व  न  बना  रहे
 ।

 इसे  सचदेव  ही  एक  स्वतन्त्र  संस्था

 के  रूप  में  माना  जाना  चाहिये  ।  राज  इस  संस्था  से  स्वतन्त्रतापूर्वक  राय  देने  का  अधिकार  छीना  जा

 रहा  मेरा  विचार  यह  है  कि  इसकी  स्वतन्त्रता  को  बरकरार  रखना  हमारे  लोकतांत्रिक  मूल्यों

 के  ही  होगा  ।

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ( ethaqeti
 :

 विधेयक  पर  हुई  चर्चा  के  संबंध  में  यह

 बात  मोटे  रूप  से  कही  जा  सकती  है  कि  अधिकांश  सदस्यों  ने  संशोधनों  का  स्वागत  किया  है
 ।

 सदस्यों

 are  यह  विचार  भी  व्यक्त  किया  गया  है  कि  ford  बैंक  की  क्रियान्वयन  व्यवस्था  का  art  ठीक  प्रकार

 से  नहीं  चल  रहा  मैं  भी  यह  स्वीकार  करती  हूं  कि  इसमें  कुछ  सुधार  शभ्रपेक्षित  हैं  परन्तु  मैं  यह  भी

 स्पष्ट  कर  रही  हूं  कि  परिवतित  परिस्थितियों  के  अनुरूप  हमने  इसमें  अनेक  परिवर्तन  किये  भी  हैं  ।  aa

 भारतीय  ford  बैंक  का  पहले  बेहतर  चल  रहा

 हमारा  पहला  संशोधन  सहकारी  बैंकों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  है
 ।

 यह  संशोधन  तो  साधारण  सा

 है  ।  दूसरा  संशोधन  मत्स्य  विकास  के  लिए  कृषि  संबंधी  ऋणों  के  बारे  में  इसका  भी  मोटे  रूप  से

 सदस्यों  द्वारा  स्वागत  ही  किया  गया  जहां  तक  जानकारी  एकत्रित  करने  का  प्रश्न  उसके  लिए
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 सप्  ह  नटर

 ह्म  an  aft  व्यवस्था  बनाये  हुए  हैं  ।  इसमें  कुछ  atfata  परिवहन  कर  दिये  गये  हैं  ।  इसे  बैंकिंग  आयोग

 की  ज्नावश्यकताईओं के  तुरुप  बना  दिया  गया  है

 अगला  संशोधन  गैर-बैंकिंग  deal  के  संबंध  में  है  ।  अब  गैर-बैंकिंग  के  लक्षण  को  अधिक  संक्षिप्त

 wat  दिया  गया  है  ।  इसके  ford  बैंक  को  गैर-बैंकिंग  संस्थापकों  का  निरीक्षण  करने  का  अधिकार

 भी  दे  दिया  गया  है  |  इस  व्यवस्था  की  मांग  काफी  देर  से  की  जाती  रही  जिसे  wa  मात  लिया  गया

 है
 ।.

 कुछ  माननीय  सदस्यों  दवारा  ऋण  संबंधी  नीति  का  भी
 उल्लेख  किया

 गया  है
 !

 अपनी  वित्तीय

 संसाधनों  की  सीमा  के  seats  हमें  पता  चला  हैं  कि  हमारे  लिए  सभी  प्रकार  के  ऋण  चालू  रखना  कठिन

 है बरत  इसीलिए  हमने  इसके  लिए  प्राथमिकतायें  अपनाई  हैं
 ।  इनमें  प्रथम  प्राथमिकता  कृषि को  दी

 गई  है  धन  को  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  वितरित  कर  दिया  गया
 है

 ।  ऋण  संबंधी  यह

 वर्तमान  नीति  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  कार्यकरण  तथा  wear  सभी  पहलु प्र ों  पर  विचार  करने  के  वाद

 बनाई गई  है

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  चिट  फंडों  का  प्रश्न  भी  उठाया  गया  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  का  विषय

 है  तथा  बारे  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  कानून  बनाये  गये  हैं
 ।

 बैंकिंग  झ्रायोग  ने  इसके  बारे  में  सुझाव

 दिया  है  कि  रिज  बैक  द्वारा  ऐसा  समान  विधेयक  बनाया  जाना  चाहिये  जो  सभी  राज्यों  को  मान्य हो

 तथा  समान  रूप  से  लागू  किया जा  सके  ।

 के  दौरान  हुंडी  व्यापार  का  प्रश्न भी  उठाया  गया  है  ।  इसके  बारे  में  भी  बैंकिंग  आ्रायोग  की

 सिफारिशें  हमें  प्राप्त  हो  गई  इसके  बारे  में  सरकार  ने  अपना  नोतिपरक  निर्णय  ले  लिया है
 ।  राष्ट्रीयकरण

 के  इसके  बारे  में  नया  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  ।  इसमें  मुलतानियों  तथा  अन्यों  को  वर्तमान

 स्तर  पर  रखा  गया  है  ।

 बैंकों  के  की  व्यवस्था  का  प्रश्न  भी  उठाया  गया  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  कई  बार  नये

 निदेशकों  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  है  परन्तु  फिर  भी  हमारा  भरसक  प्रयत्न  यही  रहता  है  कि  उनके

 पदਂ  को  afew  देर  तक  खाली न  रखा  जाय े।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Can’t  he  appoint  a  new  man  within  4  years  ?  Is  it  that

 fio  decision  can  be  taken  about  new  director  within  4  years  ?

 |  गोमती  सुशीला  रोहतगी  ऐसी  ही  प्रक्रिया  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  अपनाई  जाती  है  ।

 श्री मधु  लिमये  :.  ag  गलत  प्रक्रिया है

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी
 :

 श्री  मधु  लिमये द्वारा
 गैर-बैंकिंग  कंपनियों  संबंधी  मांगी गयी  सूचना

 एकत्र  करने  के  लिये  मैं  यथासंभव  प्रयत्न  कर  रही  हूं
 ।

 मेरे  विचार  में  गैर-बैंकिंग  कंपनियां  लोगों  से

 25  प्रतिशत  तक  के  पूंजी-निक्षेप  स्वीकार
 कर

 सकते  हैं  ।  मेरी  सूचना  के  मारुति
 कंपनी  इस

 सीमा  आगे  नहीं
 है  ।  ,

 क... मघु लिमये लघु  frat  fag  गलत  मैं  इसे  सिद्ध  करूंगा
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 __  एशिया  लटटाणाण  ee  -  पन  ee

 sitet  सुशीला  —— - = ber foul
 :

 इन्हें  इस  सूचना  से  संतुष्ट  होना  चाहिये  ।  बैकिंग  —_——_—— grant  ने  इस  बारे

 में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  जिनके  अनुसार  गैर-बैंकिंग  कंपनियों  द्वारा  पूंजी  निवेश  संबंधी  नियमों  को  सख्त

 बनाया  जायेगा  ।  इन  सारे  मामलों  पर  सविस्तार  विचार  करने  के  लिये  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति

 भी  की  गयी  है  ।

 frat  बैकों  के  आदेशों  के  अनुसार  गैर-बैंकिंग  कंपनियां  अपनी  प्रदत्त  पूंजी  को  25  प्रतिशत  की

 राशि  को  अपने  यहां  जमा  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  यदि  कोई  मामला  अथवा  पूंजी  खरीदने  के  लिए

 वितरकों  द्वारा  दिये  जायेंगे  तो  वह  इसमें  शामिल  नहीं  होगी  ।  यह  aaa  feat  बैंक  द्वारा  पहली  बार

 1966  में  जारी  किया  गया  झ्र  यह  भी  प्रभावी  है  ।  नारियल  जटा  उद्योग  के  बारे  में  निवेदन है

 कि
 fort  बैंक  ने  इस  उद्योग  को  पूंजी  देने  की  बात  स्वीकार  कर  ली  है  ।  उस  पर  विस्तार  से

 छानबीन  की  जा  रही  है  ।  इसके  लिये  योजना  आयोग  में  ग्रध्ययन  दल  नियुक्त  किया  गया  है  कौर वे
 न इस  मामले  में  सभी  eal  पर  सविस्तार  विचार  कर  है

 निदेशक  मंडल  में  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  शामिल  करने  का  उल्लेख  किया  गया है  ।  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  नीति  निर्धारण  करने  वाला  निकाय  जहां  श्रमिक  पृष्ठभूमि  रखने  वालें  लोगों  ऋण  संबंधी

 नीति  की  जानकारी  ak  भ्रनुभव  रखते  वाले  तथा  आधिक  मामलों  का  शअनुमव  रखते  वाले  व्यक्तियों की

 श्रावश्यकत्ता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 crm  उक न्
 कि  भारतीय  रिज  न  an  1934  का  ग्रोवर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारा  ट 16 nt
 -

 रूप  विचार  किया  जाये  (4
 गलत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ट्री

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हम  खड़-वार
 चर्चा  करेंगे

 ।  खंड
 2  से  24  संबंधी

 कोई  संशोधन नहीं

 a  मधु  लिमये  :  मैं  खंड  17  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  16  विधेयक  का  aa
 बने ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड
 2

 से
 16  विधेयक

 में  जोड़  दिय  गय

 Clauses  2  to  16  were  a
 ided

 to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय <:  we  हम  17  विचार  करेंगे  ।  oF

 र



 November  18,  1974 Reserve  Bank  of  India  (Amendment)  Bill

 अकाय  गाएगएईए

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  The  hon.  Deputy  Minister  has  said  that  the  non-

 banking  companies  could  accept  deposits  upto  25  per  cent  of  the  aggregate  of  the  paid-up
 capital  and  free  reserves  of  the  company  and  that  Maruti  Limited  has  not  committed  any

 irregularity.  The  fact  is  that  Maruti  Ltd.,  has  violated  the  directives  given  by  the  Reserve

 Bank.

 It  is  clear  from  the  Reserve  Bank  documents,  that  non-banking  companies  could  ac-

 cept  deposits  upto  25  per  cent  of  the  paid-up  capital  plus  reserves  minus  accummulated

 Josses.  According  to  this,  if  calculations  were  made  from  the  figures  given  in  the  last

 balance  sheet  of  Maruti  Ltd.,  the  deposits  of  this  company  could  be  upto  25  lakhs,  40  thou
 sands.  But  the  deposits  shown  in  the  balance  sheets  amounted  to  30  lakhs,  50  thousands.

 The  Auditor  has  given  a  note  that  share  application  money  Rs.  46,41,000  included

 sums  aggregating  Rs.  20,43,000  received  by  the  company  upto  31  March,  1974  in  respect

 of  which  formal  applications  had  yet  to  be  received  from  the  applicants  concerned.  This

 amount  of  Rs.  20,43,000  is  black  money  with  the  company  and  should  be  treated  as

 deposit.

 This  company  has  more  than  50  per  cent  of  the  paideup  capital  as  deposits.  This  is

 more  than  the  limit  of  25  per  cent  laid  down  by  the  Reserve  Bank  of  India.

 Deposits  accepted  for  commercial  transaction  do  not  come  within  the  25  per  cen

 limit.  According  to  balance  sheet,  an  amount  of  Rs.  2  crores,  18  lakhs  has  been  shown  as

 dealers  deposit.  In  a  commercial  transaction,  the  selling  agent  or  distributors  always  ex-

 pected  a  net  return  of  10  per  cent  How  are  these  deposits  made  even  when  prototype  was

 not  tested  or  industrial  licence  was  not  given  to  Maruti?  These  deposits  do  not  appear  to

 be  bonafide.  This  amount  should  also  be  treated  as  deposits.  If  that  is  done,  the  total

 would  be  Rs.  | amount  of  deposits  will  be  Rs.  2  crores,  68  lakhs  and  paid  up  capital

 crore.  This  company  is  not  functioning  in  a  proper  manner.  Government  should  make

 inquiry  about  each  share-holder  of  this  company.  One  of  the  share-holders  is  an  economic

 offender  and  two  of  the  share-holders  are  smugglers.

 Shrimati  Sushila  Rohtagi:  According  to  the  information  available  with  me,  the

 Maruti  Ltd.  has  not  in  any  way,  contravened  any  direction  of  the  Reserve  Bank  of  India.

 (Interruption)

 जिलाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है
 ya धना  खंड  17  विधेयक का  at  बने

 प्रस्ताव  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  17  was  added  te  the  Bill

 खण्ड  18  से  24  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 Clauses  18  to  24  were  added  to  the  Bill

 खंड  25

 थ्री  मूलचंद  डागा  (set)
 :

 मैं  झपना  संशोधन  संख्या  3  प्रस्तुत  करता
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 I  do  not  know  the  reasons  for  which  you  are  bringing  this  amendment.  Please  delete

 these  lines  as  proposed  in  my  amendment.  The  courts  should  not  be  debarred  otherwise

 bank  employees  will  become  more  negligent  and  careless.

 I  tried  to  conceive  the  hon.  member  but  in  vain.  All Shrimati  Sushila  Rohtagi:

 we  are  doing  is  in  good  faith.  We  are  not  providing  for  any  different  think.  It  is

 already  provided  for  the  nationalised  banks  (Interruption)

 It  should  not  be  pressed  further.

 TIAA  महोदय  दारा  संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 The  amendment  No.  3  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :
 1

 खंड  25  विधेयक का  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा

 The  motion  was  adopted

 गण्ड  25  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  25  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  26

 श्रीमतो  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  पृष्ठ  13,  पंक्ति  12  13  में

 court  inferior  to  that  of  a  presideney  magistrate  or  a  magistrate  of  the  first  class.’

 मजिस्ट्रेट  waar  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  से  निम्न स्तर  का  कोई  न्यायालय

 के  स्थान  पर

 court  other  than  that  of  a  metropolitan  Magistrate  or  a  !Judicial  Magistrate

 of  the  first  class  or  a  court  superior  theretoਂ

 ss
 पोली टन  भाष  स्ट्रेट  अथवा  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  अथवा  उससे  उच्च  स्तर  के

 न्यायालय  के  अ्रतिरिक्त  अन्य  कोई

 रखा  जाये  ।

 समस्या  1)

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  15

 "1898  के  स्थान  पर  “1973”  रखा  जाए

 सख्या  2)

 ait  मूल  चन्द  डागा
 :

 मैं  संशोधन
 संख्या  4  प्रस्तुत करता  हूं  ।  मेरे  इस  संशोधन

 का  aren  यह  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  जानबूझकर  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  करता  या  उसे  छुपाता  है

 तो  उसको  दण्डित  किया  जाये  ।

 सुशीला  रोहतगी :  मैंने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि

 पृष्ठ प  13,  पंक्ति  12  सौ  13  a

 court  inferior  to  that  of  a  Presidency  Magistrate  cra  of  the  first

 classਂ

 मजिस्ट्रेट  अ्रंथवा  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  से  निम्न स्तर  का  कोई  न्यायालय

 नही ं)

 के  स्थान पर

 court  oth  than  that  of  a  Metropolitan  Magistrate  or  a  Judicial  Magistrate  of

 first  class  or  a  co  {  superior  there  to’

 मजिस्ट्रेट  अथवा  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  अथवा  उससे  उच्च  स्तर  के

 न्यायालय  के  अतिरिक्त  ae  कोई  न्यायालय  नहीं

 जाएं

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि :

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  15

 “18987  के  स्थान  पर  “1973”  रखा  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  4  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  gat
 ‘The  amendment

 No.  4  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 26,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  केस बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  26,  संशोधित  eq  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  26,  as  amended  ,  was  added  to  the
 Bill.

 अण्ड  1,  अधिनियमन ga
 कौर  विधेयक  का  नाम  दिध्रेयक  में  जोड़  दिए

 Clause  1,  the  enacting  formula  and  the  Title  were  also  added  to  the  Bill.

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  I  would  like  to  submit  two-three  points.  First  of

 all  would  like  to  px  int
 out

 that  the
 policy

 of  the  Government  regarding.  the  advance  of
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 S—

 loan  by  the  Nationalised  Banks  11.0  quite  defective  Above  percent  of

 the  amount  advanced  by  there  banks  has  gone  to  the  big  industrialists,  Farmers,  landless

 labourers,  unemployed  educated  person  and  small  industrialist  have  got  very  little  finans

 cial  help  from  there  bank

 Secondly,  |  would  like  to  suggest  that  the  Committee  on  Public  under  taking

 should  be  empowered  to  look  into  the  affairs  of  the  Reserve  Bank  and  the  Nationalised

 Banks  in  the  country.  The  Public  undertakings  Conimittee  has  also  repeatedly  demanded

 that  it  should  be  empowered  to  look  into  the  functions  of  their  bank.  But  Government

 have  not  aceeded  to  this  demand  of  the  committee

 1  was  shocked  to  hear  the  remarks  of  the  home  Minister  to  the  affect  that  employees

 could  not  be  taken  in  the  Board  of  Directors  becaus:  they  would  not  be  able  to  understand

 the  Credit  policy.  It  is  nothing  but  rediculing  the  employees  and  their  representatives

 Actually,  these  people  know  much  more  than  the  Directors  themselves  I  therefore  strongly

 demand  that  the  employees  should  be  given  representation  in  the  Board  of  Directors

 Thirdly,  I  would  also  like  to  suggest  that  Government  should  take  immediate  decision

 on  the  charter  of  demands  submitted  by  the  All  India  Employees  Association  of  the  Re-

 serve  Bank  to  remove  the  unrest  from  the  employees  I  would  also  like  to  point  out  that

 the  S.C./S.T  employees  of  the  Patna  Branch  of  the  Reserve  Bank  have  not  been  given  depart-

 mental  promotions  for  a  long  time  I  demand  that  these  employees  should  not  be  given

 step-motherly  treatment  by  the  authorities  of  the  Reserve  Bank

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 !

 ama  कई  विधेयकों  के  नाम  लिखें  हैं  जिन  पर  श्राप

 बोलना चाहते  हैं  ।  जब  श्राप  किस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  हैं
 ?

 शो  ज्योतिर्मय  ag  मैं  रिजवें  बैंक  आफ  इण्डिया  )  विधेयक  पर  बोलना

 चाहता  हूं  रिजर्व  बैंक  को  यह  अधिकार  मिला  gar  है  कि  वह  देश  के  eq  बैंकों  पर  निगरानी रखे  ।

 बैंक  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  उसका  यह  दायित्व  भी  बढ़  जाता  z |

 fora  बेक  अपने  दायित्वों  के  निर्वा हूं  करने  में  नितांत  सफल  रहा  है  ।  विदेशी  बैंकों  ने  कौर

 विशेषकर  नेशनल  एण्ड  fasta  बैंक  ने  एक  aq  में  एक  करोड़  रुपये  से  भी  afer  मुनाफा  कमाया हैं

 तथा  इसने  भारत  से  सभीं  कोनों  are  नियमों  का  उल्लंघन  करते  गये हुये  बहुत  बहु  त  अधिक  राशि  विदेश

 भेजी  है  ।  किन्तु  रिज  तक  ने  इसे  रोकने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाया  ।

 हाल
 में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  रुपये  का  मूल्य  19  प्रतिशत  गिर  गया  है  ।  मैं  जानना

 चाहता ह  कि  क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  रुपया  का  भ्रवमूल्यन  करना  चाहती  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  भारत
 के

 नियंत्रक  तथा  महां-नेखापरीक्षक  को  रिज  बेक  की  लेखापरीक्षा  करने  का

 कार  क्यों  नहीं  है  तथा  संसदीय
 समिति

 को  इत  बैंक  के  कारण  की  परीक्षा  करने  का  अधिकार  क्यों  नहीं

 दिया  जाता  ?

 एक  चिंताजनक  समाचार  यह  भी  है  कि  रिज  बैंक के  बड़े  अधिकारियों का  हाथ  विदेशी

 की  जालसाजी  में  सरकार
 इन

 घटनाओं  पर  परदा  क्यों  डालना  चाहती  अंत
 मैं  रिवेंज  बैंक

 कर्मचारियों द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  मांग-पत्र  का  समधन  करता  हूं  तथा  मांग  करता  हूं  उनकी

 मांगों  को  स्वीकार  किया  जाये  |
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 Indian  Telegraphs  (Amendment)  Bill
 November

 18.  1974
 ———

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (af sat  सुशीला  :  '  मैं  श्री  बसु  की  कल्पना शकित  की

 सराहना  करती  हूं  जिन्होंने  अवमूल्यन  की  कल्पना  करनी  है  ।  श्री  रामावतार  शास्त्री  ने  मेरी  बात  गलत

 समझी  है
 ।

 मेरा  यह  ama  नहीं  था  कि  कर्मचारियों  को  निदेशक-मण्डल  में  नहीं  लिया  क्यों कि

 उन्हें  अनुभव  नहीं है

 An  attempt  was  made  to  have  workers  representation  in  the  Central  ‘Board  but  the  pro-

 posal  was  opposed  by  the  persons  of  his  party.

 It  is  correct  to  say  that  loans  have  been  advanced  to  big  industrialists  and  needy  persons

 ca  nnot  be  provided  with  adequate  amout  of  loans.  In  this  respect  a  Bill  is  before  the

 S  ec  Committee  of  both  the  Houses.  A  high  power  group  in  thc  form  of  Farmers

 Service  Society  has  been  appointed  to  look  after  the  needy  perons  in  all
 respects.

 I

 hope  this  is  a  good  step  and  the  hon.  Minister  will  welcome  it.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  seq  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हूँगा  ।

 The  motion  was  adopted

 भारतीय  are  विधेयक

 Indian  Telegraph  (A  mMendm  201  Bi  )

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  wat) :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 भारतीय  तार  1885  का  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  द्वारा  पारित  fea  गये  रूप  विचार  किया  हजारी

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  भारतीय  तार  अधिनियम  की  घारा  सात  का  संशोधन  करना  है

 नथा  इसके  द्वारा  आवेदनपत्र या  10  रुपया  फीस  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसमें  केवल  तीन  खण्ड

 पहला  खण्ड  विधेयक  के  नाम  से  संबंधित  है  दूसरे  में  संशोधन  किया  गया  निहित  है  तथा
 तीसरे

 में

 पहली  1969 से  प्रति  फ्राम॑  10  रुपया  वसूल  किये  जाने  की  व्यवस्था

 नवल  किशोर  fag  पीठासीन

 Shri  Naval  Kishore  Sinha  in  the  Cha  r

 श्री  दिनेश  जोरदार  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसके  माध्यम
 से

 ae  विभाग  के  ry Wag  कार्य  को  कानूनी  बनाया  जा  रहा  10  रुपया  वसूल  कियां  जाना  नितांत

 अवैध  था  तथा  डाक  और  तार  विभाग  तथा  इस  मंत्रालय  के  अधिकारी  इस  गलती को  भलीभांति  समझते

 थे  ।  वास्तव  में  यह  गलती  जानबूझकर  की  गई  है  ।  टेलीफोन  के  लिये  आवेदनपत्र  देने  वाले  व्यक्तियों  से

 10  रुपया  प्रति  फार्म  वसूल  किया  जाना  एक  नया  कर  है  ।  टेलीफोन  कनेक्शन  देना  इस  मंत्रालय

 इस  विभाग  का  दायित्व  है  किन्तु  सरकार  इस  दायित्व  का  निर्वाह  नहीं  कर  पा  रही  है
 ।

 वर्षों
 तक

 qa  अनिर्णीत  पड़े  रहते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  फार्म  की  कीमत  10  रुपया  नितांत  है  ।  यह  कर
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 27  1896  )  भारतीय  तार  )  विधेयक

 1969  से  लगातार  age  किया  जा  रहा  है  यद्यपि  प्रधोनस्थ  विधान  समिति  ने  इसका  विरोध  किया

 था
 ।

 मैं  जानना  चाहता  कि  1969  से  अब  तक  सरकार  ने  इस  रूप  में  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  है

 तथा  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  दिये  हैं  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  ने  डाक  शल्क  में  विधि  करने  की  मांग  की  थी  तथा  सभा  ने

 पूर्वक  विभाग को  इसकी  अनुमति  दी  थी  ।  किन्तु  इस  विभाग  का  कार्यकरण  संतोषजनक  रहा  है  तथा

 उपभोकक्‍्ताशों  को  भारी  कठिनाई  हो  रही  है  ।  दिल्ली  से  कलकत्ता  को  काल  नहीं  मिलती  ।  डाक  कर्मचारियों

 की  संख्या  बहुत  कम  है  तथा  डाक  के  लिये  वाहनों  की  संख्या  भी  बहुत  कम  1969  में  केवल  72

 वैन  थीं  जिनमें से  केवल  22  काम  कर  रही  थीं  ake  शेष  खराब  थीं  ।  इसी  कारण  डाक  वितरण  में
 विलम्ब  होता  है  ।  पिछने  वर्ष  से  सर्वोपरि  भत्ते  की  व्यवस्था  भी  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  यद्यपि

 चोरियों  की  संख्या में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  ।  ऐसी  स्थिति  में  डाक  का  भारी  संख्या  में  जमा  हो  जाना

 स्वाभाविक है  ।

 जहां  तक  कलकत्ता  का  संबंध  है  वहां  250  चैनलों  की  आवश्यकता  है  बशर्तें  कि  वे  ठीक-ठीक

 काम  करते  किन्तु  इस  समय  वहां  केवल  136  चैनल  हैं  जिनमें  से  केवल  116  काम  कर  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  में  15  टेलीफोन  एक्सचेंज  हैं  तथा  इनमें  लगी  मशीनरी  20  वर्ष  पुरानी है  ।  इन  मशीनों

 को  बदने  जाने  की  आवश्यकता है  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 पश्चात  लोक-सन्ना  19  1974/28  कातिक  96  के  ग्यारह

 Ao  प  ०  के  लिये  स्थागित स्वागत  हुई  )

 (The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  TuesJlay,  the  19th  Novem-

 ber,  1974/Kartika  28,  1  896 OFU  (Saka)
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